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 लॉक-सभा  ग्यारह  साज  समवेत  हुई

 The.Lok  Sabha  met  at  Eleven  of'the  clock

 (  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 SPEAKER  in  the  chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ‘CORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 +

 श्री  भागवत श्रीपाद  :

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :

 |  श्री  सुबोध  हुसना  :

 gl  सज  ato  द्विवेदी

 थी  कर्णी  fag  जी  »

 श्री  सिद्धपुर  प्रसाद

 थी  बसपा

 |  श्री  यदापाल सिंह  7

 (at  विश्वनाथ  पाण्ड्य  :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  १९६३  में  दिल्‍ली  में  हुए  एशियाई  जनसंख्या  सम्मेलन  में  भारत

 में  जनसंख्या  नियंत्रण  की  समस्या  पर  चर्या  की  गई  कौर

 (a)  यदि  तो  क्या  उसमें  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट  gara  दिया  गया  था  ?

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 द०

 स०  :
 जनसंख्या की  रचना  तथा

 भौगोलिक  वितरण  की  वर्तमान  तथा  भावी  प्रवृत्तियों  को  दृष्टिगत  करते  हुए  एशिया  तथा  सुदूर  पूर्व

 के  लिए  श्रमिक  आयोग  के  श्रन्तगंत  जो  प्रदेश  प्राता  है  उसके  afore  तथा  सामाजिक  विकास  के  हेतु

 आयोजन  करने  सम्बन्धी  मुख्य  समस्याओं पर  एशियाई  जनसंख्या  सम्मेलन में  विंची  र  विमर्श  किया  गया

 चर्चा के  दौरान  भारत  तथा  प्रदेश  के  देशों  में  जनसंख्या  नियंत्रण  की  समस्या  का  उल्लेख

 किया  गया  था

 दे २१  3521

 345  (Aij
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 a

 सम्मेलन  में  भारत  में  जनसंख्या  नियंत्रण  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट  सुझाव  नहीं  दिये

 गये  ।  सम्मेलन की  झोर  से  यह  सिफारिश  की
 गई

 कि  जिन
 देशों  में

 परिवार  के  कल्याण  तथा  स्वास्थ्य

 को  उन्नत  करने  के  लिए  परिवार  नियोजन  के  उपायों  को  बढ़ावा  देना  वांछनीय
 तथा  सुकर  पाया

 वहां  ऐसेਂ  उपाय  स्वास्थ्य  सेवायों  के  विस्तार  करने  सम्बन्धी  योजनाओं  का  अभिन्न  wt  के  रूप

 में  किये  जाने  चाहिये ं।

 श्री  भागवत  झा  श्राज्ञाद :  कया  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  बताई  गई  सिफारिश  पर

 भारत  सरकार  ने  विचार  किया है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  भारत  सरकार  इस  पहलू को  सबसे  fry  महत्व

 देती  ग्रा  रही  है  तथा  इस  बात  की  इस  जनसंख्या  सम्मेलन  में  भी  प्रशंसा  की  गई  थी  ।

 श्री  भागवत  AT  श्राजाद  :  भौगोलिक  प्रदेश  जिसके  भ्रन्तगंत  भारत  भी  अधिक  आबादी

 के  प्रश्न  पर  हुई  चर्चा  के  संदर्भ  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  सम्मेलन  में  हमारे  देश  में  जो

 अधिक  झ्राबादी  की  समस्या  उस  पर  कहां  तक  चर्चा  हुई  ?  क्या  यह  बात  हमारे  प्रतिनिधिमंडल

 ने अपने  आप  ही  उठाई  थी  ?

 डा०  सुशीला  नायर  :  अधिक  आबादी  की  समस्या इस  समस्त  प्रदेश
 में  लगभग एक  जसी  ही

 है  ।  भारत उन  देशों  में  से  एक  है  जोकि  जनसंख्या  समस्या  को  सही  रूप  में  तथा  पुरी  गंभीरता  के

 साथ  सुलझाने  की  कोशिश कर  |  यह  बात  प्रदेश  के  प्रत्येक  wey  देश  के  बारे में  नहीं  कही

 जा  सकती  |  सम्मेलन  में  हमारे  द्वारा  किये  जा  रहे  प्रयत्नों  के  प्रति  sa  प्रगट  किया  गया  ate

 हमसे यह  कहां  गया  कि  हम  प्रदेश  के  अन्य  देशों  को  भी  इस  सम्बन्ध  में  सहायता  प्रदान  करें  |

 श्रीमती  साबित्री  निगम  :  क्या  प्रतिनिधियों  द्वारा  हमारे  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम

 की  बहुत  प्रशंसा  की  गयी  कौर  कया  उन्होंने  यह  इच्छा  भी  प्रगट  की  कि  उनके  देशों  के  का््रकर्ताद्रों

 को  भारत  में  प्रशिक्षण  प्रदान  किया  जाय  ?

 डा०  सुशीला नायर  :  हां  ।

 Shri  Sidheshwar  Prasad  :  What  do  the  Government  propose  ‘to  po-

 pularise  family  planning  programme  on  block  level  and  how  much  expansion
 is  likely  to  be  made  with  regard  to  this  programme  in  the  remaining  period
 of  the  Third  Five  Year  Plan  and  during  the  Fourth  Plan  period  ?

 Dr.  Sushila  Nayar  :  We  want  to  acquaint  each  and  every  family  with  the

 family  planning  programme.  The  greatest  emphasis  is  being  laid  on  educating
 the  people  so  that  they  may  themselves  realise  the  utility  of  having  a  small

 family.  Then  arises  the  question  :  what  means  we  can  make  available  for  them
 for  the  purpose.  We  are  conducting  research  also  to  find  out  simple  as  also

 cheap  methods  helpful  in  this  regard.

 थी  हेम  बुरा  :  इस  बात॑  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  कि  आबादी  में  होने  वाली यह
 अत्यघिक

 बढ़ोतरी  हमारी  अ्रथेव्यवस्था  को  एक्  प्रकार  से  ग्रस्त  व्यस्त  कर  रही  क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि

 क्या  सरकार  शेष  संसार  में  संतति-निग्रह  के  साधनों  के  बारे  में  की  गई  नवीनतम  खोजों  के  बारे

 जैसा  कि  हाल  में  ही  ब्रिटेन  में  एक  नयी  खोज  की  गई  बराबर  जानकारी  प्राप्त  करती  रही  है

 शौर  यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  देश  में  उन  तरीकों  को  लोकप्रिय  बनाने  का  विचार  है  ?
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 डा०  सुशीला  नायर
 :

 मैं  नवदीं  जानती  कि  माननीय  सदस्य  किस
 विशेष  तरीके  का  उल्लेख  कर

 हमें  समस्त  नये  तरीकों  के  बारे  में  जानकारी  है  ate  केवल  जानकारी  ही  अपितु

 हम  इन  नये  तरीकों में  से  अनेक  तरीके  प्रयोग  में  ला  रहे  हैं
 ौर

 उनके  बारे  में
 स्वयं  अध्ययन

 भी  कर  रहे  हैं  ।

 थी
 हेम  बुरा

 :
 कया  मैं  यह  समझा  सकता  हूं

 कि
 मेरा  ares

 किस
 तरीके  से  है

 ?

 meat  महोदय  :  उस  विशेष  सुझाव  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  मंत्री  जी
 को  लिख  सकते  हैं  |

 Shri  Yashpal  Singh  :  Is  it  a  fact  that  it  was  also  pointed  out  in  the  con-

 ference  that  family  planning  either  by  way  of  operation  or  injection,  has  been

 restricted  only  to  educated  and  middle  class  people  and  the  poor  labour  class

 has  so  far  been  deprived  of  the  facilities  in  this  regard  ?  Ifso,  what  sugges~
 tions  have  been  made  in  the  conference  to  popularise  this  programme  among  the

 poor  people  ?

 Dr.  Sushila  Nayar  :  It  is  not  correct  to  say  that  family  planning  has  so

 far  been  restricted  to  the  people  belonging  to  higher  classes  alone.  It  is,  of

 course,  true  that  these  people  easily  take  to  family  planning  and  are  much

 eager  to  have  a  small  family.  But  the  fact  remains  that  this  programme  covers

 all  classes  of  people  such  as  labourers,  poor  people  and  agriculturists  and  all

 type  of  places  including  slum  areas  in  villages  and  towns.

 Shri  Tulsidas  Jadhav:  Out  of  the  countries  which  participated  in

 the  Asian  Population  Conference,  which  country  has  earned  maximum  amount

 of  appreciation  in  the  matter  of  birth  control  ?

 Dr.  Sushila  Nayar:  That  is  India.

 श्री  कपूर  सिह
 :  क्या  सरकार  ने  कभी  इस  बात  पर  विचार  किया  है  कि  संतति-निग्रह  द्वारा

 जनता  के  आर्थिक  स्तर  को  उन्नत  करने  के  प्रयास  निदेशक  हैं  ?

 डा०  सुशीला  नायर  :
 मेरे  माननीय  साथी  ने  उत्तर  में  बताया  है ंकि  जनसंख्या  सम्बन्धी

 सम्मेलन  का  मुख्य  उद्देश्य  एशिया  TAT  के  लिए  श्रमिक  अयोग  के  ग्रन्थित  जो  प्रदेश  तता

 है  उसके  आधिक  तथा  सामाजिक  विकास  के  लिए  प्रायोजन  करने  सम्बन्धी  मुख्य  सदस्यों  पर

 विचार  करना  था  ।  जिसे  ब्या  पर  नियंत्रण  करना  तो  अनेक  साधनों  में  से  एक  है  ।  आर्थिक  प्रगति

 के  लिए  इस  पर  मुख्य रूप  से  बल  दिया  जाना  waters है  ।

 डा०  मा०  को  चरण  क्या  उन  का्येकर्ताश्रों  को  जो  कि  जनता  को  परिवार  नियोजन  के

 तरीकों  को  अपनाने  के  लिए  घर-घर  कहते  फिरते  हैं  यह  हिदायतें  हैं  कि  वे  उन व्यक्तियों  के  पास  न  जायें

 जो  निःसंतान  हैं  aaa  जिनके  तीन  या  तीन  से  कम  बच्चे हैं  ?

 डा०
 सुशीला  नायर  :

 में  प्रश्न  को  समझ  नहीं  सकी हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  बरगला  प्रश्न  ।  श्री  यशपाल  सिंह  ।  हम  ने  इस  प्रश्न पर  ६  मिनट  लगा

 दिये हैं  ।

 डा०  सा०  श्रीਂ  अणे  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।

 अध्यक्ष  कदाचित्‌ उन्हें  प्रश्न  पूछने  सेਂ  ही  सन्तोष हो  गया  होगा
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 विद्युत  पारेषण तथा  वितरण

 Fage.  श्री  यशपाल  fag:  क्या  सिचाई  और  विद्युत मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि

 क्या  frag  की  पारेषण  और  वितरण  पद्धतियों  के  सुरक्षित  संचालन  रख-रखाव

 के  लिए  एक  संहिता  को  भ्रांति  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  ate

 क्या  वह  राज्य  सरकारों  को  क्रियान्वित  किये  जाने  के  लिए  भेज  दी  गई  हैं  ?

 सिचाई  शर  विद्युत  मंत्री  Fo  ०  हां

 अपेक्षित  जानकारी  प्रदान  करने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 विद्युत  की  पारेषण  कौर  वितरण  पद्धतियों  के  सुरक्षित  सं
 चालन  प्रौढ़  रख-रखाव  सम्बन्धी  संहिता

 में  यह  दिया  गया  है  कि  पारेषण ate  वितरण  पद्धतियों  के  बारे  में  क्या  सुरक्षा  सम्बन्धी  सावधानी

 बरती  जानी  चाहिये  ।  इसमें  इसका  विशेष  रूप  सेਂ  उल्लेख  है  कि  निम्नलिखित  के  बारे  में  क्या  सुरक्षा

 सम्बन्धी  प्रक्रिया  अपनाई  जाय

 (१)  सुरक्षात्मक  उपकरण  तथा  औजार  |

 (2)  सामग्री  WIT  उपकरण  को  भांडागार  में  रखना तथा  ठीक  प्रकार  से  प्रयोग  A

 लाना

 (3)  परिवहन  तथा  स्वयंचालित  उपकरण  |

 विशाल  तथा  गराज  | (¥)

 (x)  आग  रोकना  TAT  इसका  WAT  |

 (६)  प्रथमोपचार  तथा  पुनरुक्ति वन
 |

 (७)  मट्टी का  काम  |

 (८)  निकासी  प्रक्रिया  ।

 (&)  रिसीविंग  सब-स्टेशन  तथा  स्विमिंग  स्टेशन  |

 (१०)  लाइन
 |

 वन  सम्बन्धी  । (११)

 (१२)  वाट  लाइन  तकनीक  |

 प्रतियां  छप  रही  हैं  तथा  शीघ्र  ही  राज्य  सरकारों  को  भेज  दी  जायेंगी  |

 mission  What  will  be  the  position  in  this  regard  at  the  end  of  the  current
 Shri  Yashpal  Singh  :  May  I  know  the  latest  position  with  regard  to  trans-

 Plan

 डा०  Fo  लठ
 दूसरी  योजना

 की
 समाप्ति  तक  पारेषण  लाइनों

 की
 लम्बाई

 43% voo

 सर्किट  किलोमीटर  थी  तथा  तीसरी  योजना  में  हम  १०  %,0 00  सर्किट  किलोमीटर  कौर  बढ़ा
 रहे  हैं

 ।
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 श्री  area fag
 :  किस

 प्रकार  की  संहिता  को  अन्तिम
 रूप  दिया  गया  है  तथा  इसको

 कहां  लागू  किया  गया  है  ?

 डा०  Fo  ल०  राव :  देश  में  जो  विमान  नियम  हैं  ate  जिनका  ars  राज्यों  में  पालन

 किया  जा  रहा  वे
 न

 तो  एक-समान  न  ही  व्यापक  हैं  कौर  न  ही  नवी  नतम  आधुनिक  श्रनुसंघान  के

 ATE
 इसीलिए  हाल  में  ही  एक

 पृथक  संहिता  तयार  की  गई  है  जोकि  छप  रही  है
 ।

 थी  बड़े  :  क्या  यह  सच  है  कि  बिजली  हमेशा  उन  उपभोक्ताओं  को  दी  जाती  है  जो  कि  कृषक

 नहीं  हैं  atc  यदि  कृषक  बिजली  का  प्रयोग  करना  चाहते  हैं  तो  उनसेਂ  श्रतििक्त  मूल्य  लिया
 जाता  है  ?

 डा०  Fo  Ho
 राव

 :
 यह  कहना  कि  कृषकों  को  बिजली  नहीं  दी  जाती  है  बिल्कुल भी  ठीक

 नहीं है  ।  उनको  बिजली  दी  जाती  है  ।  उनको  तो  इस  मा  मले  में  प्राथमिकता  दी  नाती  है  ।

 शुल्क  विभिन्न  राज्यों  में  भिन्न  भिन्न  हैं  श्र  कुछ  राज्य  ऐसे  हैं  जहां  कि  कुछ  न्यूनतम  भुगतान

 करना  झ्रावश्यक  है  |

 श्री  बड़े
 :

 यह  कृषकों  को  क्यों  नहीं  दी  जाती
 ?

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  इस  प्रश्न  से  सम्बन्ध  नहीं  रखता  है  |

 श्री  भागवत शा  आजाद  :  क्या  संहिता  भविष्य  में  पारेषण  के  सुरक्षित  संचालन  तथा

 रखाव  से  सम्बन्ध रखती  है  अथवा  यह  बिहार  जसे  कुछ  राज्यों  में  जो  गड़बड़  है  उसके  ठीक  करने

 के  लिए  है  जहां
 कि

 उत्पादन
 तो

 ठीक  हो  रहा  है  परन्तु  जरूरतमंद  आदमियों को  बिजली  नहीं

 दी

 डा०  क०  ल०  राव
 :

 यह  संहिता  सुरक्षा  के  उपायों  के  हेतू  बनाई  गई  है
 ।  यह  पारेषण

 लाइन के  डिजाइन  अथवा  किस्म  को  निधारित नहीं  करती  है  ।  मुझे  यह  कहते हुए  खेद  है  कि

 उत्तरी  बिहार  में  उत्पादित  क्षमता  को  उपयोग  में  लाने  के  लिए  पुरी  तरह  से  पारेषण  लाइनें  नहीं

 बिछाई गई  हैं  ।

 श्री  कृष्णपाल  सिह
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  कृषकों  से  उस  अवधि  के  लिए  जिसके  दौरान
 था

 तो  वे  बिल्कुल  ही  बिजली  oa  नहीं  करते  हैं  या  कम  बिजली  खच  करते  हैं  न्यूनतम  मूल्य
 के

 रूप  में

 कुछ  लिया  जाता  है  तथा  कुछ  राज्यों  में  ये  राशि  बहुत  अधिक  इकट्ठी  हो  गई  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  प्रश्न  से  इस  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है
 ।

 रावी
 बहुप्रयोजनीय  परियोजना

 +}

 श्र  स०  Wo  सामन्त :

 *8igo,  श्री  सहेन्द्र  नायक
 :

 श्री  में  वेंकट  सुनाया
 :

 क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 कि  :

 क्या  पंजाब  कौर  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्यों  की  श्रावश्यकताशओं  को  पुरा  करने
 वाली

 बहु-प्रयोजनीय  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  विशेषज्ञों  का  जां'च  प्रतिवेदन  केन्द्रीय  जल  विद्युत

 रायों  को  पेश  कर  दिया  गया  है  ;  पौर
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 यदि  तो  इस  परियोजना  की  सिंचाई  ar  वियत १  क्षमता  तथा  सम्भावित  लागत

 के  सम्बन्ध  में  विशे  यज्ञों  द्वारा  बताई  गई  मूख्य  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 सिचाई  कौर  विद्युत्‌  मंत्री
 ह्

 लठ  :  कौर  सभा  पटल  पर  एक

 विवरण  रखा  जाता है

 विवरण

 थीन  बांध  १)  परियोजना  प्रतिवेदन  हाल  में  ही  केन्द्रीय  जल  तथा  fray  आयोग  को

 प्राप्त  हो  गया  है  तथा  विचाराधीन  है  ।  प
 योजना  के  ets  २६.६  लाख  एकड़  फूट  जल  का  संग्रह

 करने के
 जिसमें

 से  १६  लाख  एकड़  फूट  जल  चालू  स्टोरेज  के  रूप  में  थीन  गांव  के  निकट

 Var  फूट  ऊंचा  रॉक-फजिल  बांध  बनाया  जायेगा  ।  बायें  किनारे  पर  एक  बिजली  घर  बनाया  जायेगा

 जिसमें  ६  यूनिट  होंगे  जिन  में  से  प्रत्येक  की  क्षमता  ७०,०००  किलोवाट  होगी  ।  थीन  fart  संयंत्र

 ६०  प्रतिशत  लोड  फैक्टर  के  हिसाब  से  २,२२,०००  किलोवाट  बिजली  का  उत्पादन  करेगा  |  इस

 बांध  के  बन  जाने  से  यू०  बी
 ०

 डी०  सी०  जल-विद्युत्‌  परियोजना  की  स्थायी  विद्या  क्षमता  ६०  प्रतिशत

 लोड  ....1  के  हिसाब  सेਂ  ३०,०००  किलोवाट  से  बढ़कर  ६०  प्रतिशत  लोड  फैक्टर  के  हिसाब  से

 १,२३,०००  किलोवाट  at  जायेगी  ।  थीन  बांध  परियोजना  से  ६०  प्रतिशत  लोड  फैक्टर  के

 हिसाब  से  ३..१  ४,०००  किलोवाट  बिजलीਂ  का  उत्पादन  होगा  ।  इस  परियोजना  से  BSU4re

 एकड़  भूमि  की  शर  अधिक  सिंचाई  भी  होने  लगेंगी  ।  इस  परियोजना  की  अनुमित  लागत  ६६
 '

 ६  ह

 करोड़  रुपये  है  जिसमें  से  बिजली  के  उत्पादन  पर  ५८  ६१  करोड़  सिचाई  की  व्यवस्था  पर

 ५४  करोड़  रुपये  तथा  बाढ़  नियंत्रण  पर  १  .  १८  करोड़ रुपये  व्यय  होंगे  |  यह  बताया  गया है  कि

 पूरी  हो  जाने  के  बाद  १७वें  वर्ष  में  परियोजना  से  Zo  ०८
 प्रतिशत  की  ae  होगी

 ।

 श्री  स०  च्च्७  सामन्त  :  RE. RR  करोड़  रुपये  वाली  इस  परियोजना  के  लिये  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  होंगी  ?

 डा०  कु ०  राव  :
 यह  अभी  बताना

 कठिन
 क्योंकि  परियोजना  की

 अभी  जांच
 की

 जानीं

 oat  यह  तीसरी  योजना  में  सम्मिलित  नहीं  है  ।  कभी  इस  बारे में  यह  निश्चय  किया  जाना है  कि

 इसको  तीसरी  योजना  में  लिया  जाना  है  wear  नहीं  ।  परन्तु  सामान्यतया  लगभग  २०  प्रतिशत

 विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  होंगी
 ।

 श्री स०  च  सामन्त
 :

 पंजाब  तथा  जम्मू  और  काश्मीर  सरकारों  को  कितना  कितना  लाभ

 पहुंचेगा  तथा  कया  केन्द्र  की  are  से  भीं  कोई  भ्रंश दान  दिया  जायेगा  यदि  तो  कितना ?

 डा०  Fo  ल०  राव
 :  यह  बांध  तयार  किये  जाने  वाले

 उन
 बांधों  में  से  एक  है  जोकि  सिन्धु

 संधि  हो  जाने  के  परिणामस्वरूप  प्राप्त  होने  वाले  जल  के  उपयोग  कै  लिये  बनाये  जायेंगे
 गौर  उसके

 बरीन  राजस्थान  को
 ८०

 लाख  एकड़  फूट  की  प्राप्ति  होंगी  ।  इस
 ८०

 लाख  एकड़  फट के  लिये

 राजस्थान  सरकार  को  खच  का  अपना  वहन  करना  पड़ेगा  |  इस  परियोजना की  बिल्कुल

 ही  प्रारम्भिक  अवस्था  में  जांच  पड़ताल  की  जा  रही है  तथा  इसलिए  आवंटन के  बारे

 में  प्रभी  नहीं  सोचा  गया  है  ।
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 २०  yak  मौखिक  उत्तर

 eee

 Shri-Gulshan  :  Have  Government  ever  thought  over  it  that  there  is  con-

 siderable  unirrigated  land  in  Punjab  and  if  early  steps  are  taken  to  provide

 water  for  it,  production  of  foodgrains  can  be  augmented  ?  If  so,  by  when  it

 is  likely  to
 arrange

 for  irrigational  facilities  for  this  unirrigated  land  ?

 डा०  रिण  लीं  राव  :
 व्यास  बांध  के  पूरा  हो  जाने  पंजाब  के  लिये  काफी  मात्रा  में

 पानी

 उपलब्ध हो  जायेगा  तथा  थीन  बांध  सेਂ  थोड़ा  कौर  रिक  प्राप्त  हो  जायेगा  ।  परन्तु  पंजाब
 को  व्यास

 बांध के  शीघ्र  पुरा  हो  जाने  से  काफी  लाभ  पहुंचेगा  ।

 श्री  दी०  चे  शर्मा  :
 विवरण  में  यह  बताया  गया  है  कि  पुरी  हो  जाने  पर  १७वें वर्ष  में  रि

 योजना  से  १०  प्रतिशत  ग्राम  होने  की  है  ।  क्या  उससे  पहले  परियोजना  को  पुरा  किये  जाने
 की

 दिशा  में  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  इसका  wet  है  कि  परियोजना  के  पूरा  हो  जाने  के  बाद

 २४  या  ३०  वर्ष  a  लग  ।

 डा०  Ho  लग  राव  :  प्रारम्भ  हो  जाने  परियोजना  के  पुरा  होने  में  लगभग  ६  से  ८  वर्ष

 तक  लगेंगे  तथा  १७  वर्ष  तो  वह  अवधि  है  जिसके  दौरान  वित्तीय  aes  का  हिसाब  लगाया  जायेगा  तथा

 राय  १०  प्रतिशत होने  की  है  ।  पुरा  हो  जाने  के  १७  वर्ष बाद  यह  प्राय  उपलब्ध  होगी
 |  पुरा  होने

 से  इस  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  परियोजना  का  पुरा  होना  तो  उपलब्ध  धन  तथा  भौगोलिक

 नाइयों  जिन  पर  हमें  काबू  पाना  निसार  करेगा  ।

 कोयला  उद्योग

 न
 १७१.  श्री  प्र०  र०  चक्रवर्ती  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  ta  के  दल  जिसने  कि  भारत  के  कोयला  उद्योग  के  कार्यकरण  के  सम्बन्ध

 में  हाल ही  में  जांच  की  यह  सुझाव  दिया  है  कि  उत्तम  श्रेणियों  के  कोकिंग  कोयले  के  मूल्य  में

 Ro  प्रतिशत  तक  वृद्धि  कर  दौ  जानी  चाहिये  ;  श्र

 क्या  उसने  एक  बव्रेकल्पिक  उपाय  के  रूप  में  कोयले  पर  से  नियंत्रण  को  हटाने  का  सुझाव

 दिया है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  उपमंत्री  (atte  तारकेश्वर  सिन्हा  )  :  ate  भारत  के  कोयला

 उद्योग  के  कार्यकरण  कीं  कोई  विशिष्ट  जांच  नहीं  की  गई  है  परन्तु  विश्व  बेक  दल  ने  सामान्यतया  उत्तम

 स्त्रियों  के  कोकिंग  कोयले  के  मूल्य  में  वृद्धि  करने  एक  वैकल्पिक  उपाय  के  रूप  में  वर्तमान

 नियंत्रण  पद्धति  की  सख्त  पाबन्दियों  में  ढील  देने  की  राय  दी  है  ।

 थी  प्र०  Yo  चक्रवर्ती  :  इस  सिफारिश को  करते  समय  विश्व  बेक  ने  इसके  पक्ष  में  किन  विशेष

 कारणों  की  दलील  पेश  की  है  सरकार  ने  उन  को  कहां  तक  स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा
 :  यह  प्रतिवेदन  हम  को  पेश  नहीं  किया  गया  है  ।  विश्व  बैंक  का

 प्रतिनिधिमण्डल  समय-समय  यहां  पर  भ्राता है  और  अपने  निजी  लाभ  के  विश्व  बैंक  की

 कारी  के  लाभ  के  भारतीय  अर्थव्यवस्था  के  कार्यकरण  कौर  स्थिति  की  जांच  करता  है  कौर

 इसलिये  उनका  प्रतिवेदन  विश्व  बेक  को  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  हमारा  एक  कार्यकारी  निदेशक

 विश्व  बेक  का  एक  डाइरेक्टर  है  और  वह  विश्व  बेक  के  साभार

 प्रतिवेदन  को  देखता  गौर  वह  प्रतिशत  दन  भारत  सरकार  को  दिखाया  गया  था  |  उस  प्राकार  पर

 वह  जानकारी  हमें  मिली  थी  झर  यह  सच  है  किं  इस  देश  के  कोयला  उद्योग के  बारे  में  उन्होंने  ग्राम

 रूप  में  टीका-टिप्पणी  की  थी  ।
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 ी  प्र०  ठ  चक्रवती  :  एक  इतनी  विशेषज्ञ  संस्था  की  सिफारिशों
 को  दृष्टिगत  रखते हुए  ,

 सरकार  ने  कोयले  पर  से  नियंत्रण  हटाने  के  सम्भावित  प्रभावों  कें  सम्बन्ध  में  विचार  कियाः

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  :
 मैं  समझता  हूं  कि  सम्बन्धित  मंत्रालय  ने  इस

 मामले
 की

 जांच  की
 है  उन्होंने कुछ  कार्यवाही  at  है  ।

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :  क्या  भारत  का  कोई  प्रतिनिधि भी  इस  दल  के  साथ  सम्बद्ध था  जिस

 ने  कि  कोयला  उद्योग  की  इस  समस्या का  अध्ययन  किया  क्या  उसने  wea  प्रतिवेदन  केवल

 विश्व बैंक  को  ही  दिया  ate  कया  भारत  रस  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  कुछ
 भी

 नहीं  जानता  है  ?

 श्री  ति०  त०
 कृष्णमाचारी

 :  यदि  प्रश्न  में  यह  बात  qe  गई  है  कि  व्या  उस  दल  का  प्रतिवाद  नो

 के  तयार  जाने  में  भारत  सरकार  भी  इससे  सम्बद्ध  रही  है  तों  देश  में  चारों  कौर  जाने में  हमनें

 उनकी  सहायता  की  थी  और  झाम  तौर  पर  विश्व  बेक  में  जो  हमारा  प्रतिनिधि  विश्व  बैंक  के  बोर्डे

 वह  उनके  साथ  जाता  है  |  विश्व  बेक  से  हमारे  इतने  अच्छे  सम्बन्ध हैं  प्रौढ़  हमें  उनसे  इतनी  अधिक

 सहायता  मिलती  है  कि  हम  उन  लोगों  सें  कोई  भी  प्रसंगोचित  जानकारी  नहीं  छिपाते  ।]

 श्री  हरिशचन्द्र  माथुर
 :  सम्बन्धित  मंत्रालय  भी  बहुत  समय  से  इस  प्रश्न  की  जांच  करता  रहा

 है  श्र  उन्होंने जो  कार्यवाही  उचित  समझी  है  वह  की  है  ।  ये  जो  दो  जांच की  गई  एक  विश्व बैंक

 द्वारा और  दूसरी  मंत्रालय  उनकें  निष्कर्ष  एक  दूसरे  की  तुलना  में  कसे  हैं
 ?

 श्री  fro  त०  कृष्णमाचारी  :
 विश्व  बैंक

 ने  जो  स्थिति  की  प्रशंसा  की  है  वह  केवल  ofr

 है  ;  विश्व  बैंक  का  प्रतिवेदन  भारत  की  श्रमिक  स्थिति  कें  सम्बन्ध  में  है  ।  जहां  तक  मंत्रालय  द्वारा

 की  गई  जांच  का  सम्बन्ध  है  वह  एक  प्रारम्भिक  जांच  है  ।'

 Shri  Kachhavaiya  :  It  has  just  been  indicated  that  control’ on  coking:
 coal  will  be  lifted  May  I  know  its  possible  effects  ?.

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha :
 As  stated  by  the  hon.  Minister,  the  con--

 cerned  Ministry  has  accepted  certain  recommendations  and  action  is  being -
 taken  on  them.

 श्री  बड़े  :  कुछ  समाचारपत्रों  में  यह
 समाचार  प्रकाशित हुए  हैं  कि  कोकिंग  कोयलें  के

 भण्डार

 बीस  वर्ष  तक  ही  चलेंगे  ।  यदि  नियंत्रण हटा  लिये  जाते  हैं  तो  इसका  कोकिंग  कोयले  की  स्थिति  पर

 प्रभाव  पड़ेगा  ?  कोयला  खानों  पर  चौथी  गौर  पांचवीं  श्रेणियों  के  कोयले  के  स्टाक  gs  हुए  हैं

 इस  मामले  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 थ्री  fro  त०  कृष्णमाचारी  :  इस  समय  सदन  में  जो  रही  है  वह  fava  बैंक  कें

 वेदन  के  बारे  में  है  wie  मैं  समझता हूं  कि  उ  नका  इस  बात  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्रीमती  साबित्री  निगम  :  क्या  प्रतिवेदन  में  कोयलें  की  परिवहन  प्रणाली  में  सुधार  करने  की

 का  भी  उल्लेख  किया गया  हैं  ?

 श्री  fro  त०  कृष्णमाचारी  :
 यह  एक  बिलकुल  दूसरा  मामला  हैं  वह  एक  दूसरा  दल  था

 यह  भारत  at  अधिक  अवस्था  का  एक  सामान्य  सर्वेक्षण  था  तौर  आनुषंगिक  रूप  से  कोयलें  के

 मुल्यों  के  बारे  में  उल्लेख  किया  गया  जोकि  परतें  प्रौढ़  बड़ी  माना  कैं  कोयलें  के  उत्पादन  के

 में  रुकावट डाल
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 गंगा  नदी  से  मिलाना ब्रह्मपुत्र  नदी  को

 +

 शी  सुबोध  सदा  :

 श्री  स०  ०  चक्रवर्ती

 at  1-1 ६५  ना०  चतुर्वेदी :

 E02.

 {

 क्या  सिंचाई  कौर  विद्युत्‌  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  क्या  ब्रह्मपुत्र  नदी  को  गंगा

 के  साथ  मिलाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 सिचाई att  विद्युत  Fo  ल०  :
 हां  ।'

 थ्री  सुबोध  हंसना  :  यह  यानी  कब  प्रारम्भ  की  MAM  कौर  इस  पर  कितना  रुपया  व्यथ

 होगा ?

 डा०  Fo  ल०  राव  :  इस  परियोजना  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  प्रतिवेदन  इस  वर्ष  प्राप्त हो

 जायेगा  प्रौढ़  उस  पर  उचित  विचार  करना  होगा  ।  मैं  इस  समय  यह  नहीं  बता  सकता  कि

 में  इसका  कार्य  कब  प्रारम्भ  किया  जायेगा  |

 श्री  सुबोध  इस  योजना
 की

 प्रस्तावित  मार्गरेखा  कया  है
 ?

 डा०  Fo  ले  राब
 :

 यह  नहर  फरवका  बांध  से  आरम्भ  होती  है  फिर  तीस्ता  पर

 दोबा  नामक  स्थान  को  जाती  है  कौर  श्रीराम  में  डुबकी  पर  ब्रह्मपुत्र  नदी  में  जाकर  सिलती हैं  ।

 श्री  प्र०  to  यदि  इस  पर  होने  वाले  व्यय  का  हिसाब  लगा  लिया  गया  है  तो  वह

 कितना  होगा  ?

 ग ैं  सामना
 डा०  Fo  ल०  रोब  प्रावधान  तैयार  किये  जा  च्च्छा  र  वित्तीय  पह a  ६; | ों  का  अभी  अध्ययन

 किया  जाना  है  ।

 ह क  ्  ज श्री  स०  चे  सामन्त  :  क्या  इस  प्रयोजन  के  लिये  एक  T oe  |  स  (47d a  स्थापित  की  गई

 यदि  तो  उसकी  क्या  सिफारिशें
 हैं

 ?

 डा०  Fo  न्‌०  राव
 :

 प्रभी
 तक

 नहीं
 ।

 श्री  नाथ  पाई  :  नया  इस  देश  में  समस्त  नदी  प्रणाली  को  मिलाने  की  र  की  कोई

 कालीन  योजना  जिसके  लिये  बाढ़ों  शौर  ग्र कालों  से  उत्पन्न  अअ पद श्रों  का  सामना  करने  के  एक

 उपाय  के  रूप  में  कौर  झ्रान्तरिक  नदी  परिवहन का  विकास  करने  के  लिये  भी  डा  ०  सी ०  वी ०  UTAH:

 ने  सुझाव  दिया
 ?

 डा०  Fo  ल०  राव  :  सम्भाव्य  लल  मार्गों  के  सम्बन्ध  में  म्रध्ययन  किया  जा  रहा  है  कौर  यह

 भी  उनमें  से  एक  है  |

 श्री  दे०  जी०  नायक  बया  देश  की  सभी  बड़ी-बड़ी  नदियों  को  मिलाने  का  कोई  प्रस्ताव
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 wert  महोदय  :  यह  एक  बहुत  व्यापक  प्रश्न  है  ।

 श्री  शिवा जो राव  ato  देशमुख  :
 क्या  ताप्ती  नदी  को  नर्मदा  के  साथ  मिलाने  का  कोई  प्रस्ताव

 भारत  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  विल्कुल  ही  भिन्न  प्रश्न

 श्री  दिवा जी राव  दां
 ०  देशमुख  :  मत्ती  महोदय  ने  यह  बताया  है  कि  सभी  बड़ी-बड़ी  नदियों  को

 मिलाने  की  एक  श्राम  योजना  है  ।

 mere  महोदय
 :

 फिर  तो  वह  पहले  हो  यह  बात  कह  चुके  हैं  ।

 Shri  Kachhavaiya 2  When  this  scheme  will]  be  taken  up  and  when
 completed  and  how  much  expenditure  will  be  incurred  by  the  Govt.  of  India
 and  State  Govt.  respectively  on  it  ?

 डा०  Fo  त्न  राव  :  प्राक्कलन  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ;  मैं  वास्तविक  अनुमान  ठीक-ठीक

 नहीं  बता  सकेगा  ।  परन्तु  मोट  तौर  पर  लगभग  इतना  रुपया  व्यय  होगा  |  बांध  पर  लगभग  २०

 करोड़  सम्बन्धित  तटबंधों  पर  लगभग  १०  करोड़  ate  नौपरिवहन  नहर  पर--जिसका

 व्यय  भ्रान्ति  रूप  से  चुने  जाने  वाले  प्राकार  पर  निर्भर  करता  है--लगभग  १००  करोड़  कौर  १४०

 करोड़  रुपये  के  बीच  व्यय  होगा  ।

 Shri  Kachhavaiya  :  I  wanted  to  know  when  this  scheme  will  be  taken

 up.  This  has  not  been  stated  by  the  Minister.

 डा०  Fo  ल०  राव
 :  मैं  समझता  हूं  कि  इसका  उत्तर  पहले  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  मैं  दे  चुका

 gl  भ्र तु मान  तैयार  किये  जा  रहे  फिर  उन  पर  उचित  रूप  से  विचार  करना  होगा  और  वित्तीय

 संसाधनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  समय  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  fata  लेना  होगा  |

 श्री  प्र०  चू०  बर्मा  मिलाने  नहर  की  अनुमानित  लम्बाई  कितनी  है  ?

 दा०  Fo  Ao  दोनों  नहरों  फरक्का से  धुबरी  तक  कुल  लम्बाई  ३००  मील  होगी  |

 श्री  विश्राम  प्रसाद  :  यदि  गंगा  नदी  को  तीस्ता  att  ब्रह्मपुत्र के  साथ  मिला  दिया  जाता  है

 इसका  जल  की  सतह  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 डा०  ठ  राव :  गंगा  कौर  तीस्ता  के  जल
 की

 सतह  में
 जो  कि  श्रीराम

 में
 लगभग

 ३००  फीट  इसका प्रय  यह  है  कि  जहाजों  अथवा
 नावों

 को
 तीस्ता

 में  ३२०  फीट  ऊंचा
 जाना  होगा

 कौर  फिर  ब्रह्मपुत्र  में  ३२०  फीट  नीचे  अना  होगा  ।  इसकी  व्यवस्था  नहर  के  जलावरोधों

 की  एक  श्रंखला  बना  कर  की  जायेगी  |

 डा०  aia  सेन  :  क्या  इन  नदियों  को  मिलाने  सें  भागीरथी  नदी  कौर  कलकत्ता  में  हुगली  नदी

 के  जलधावन  पर  कोई  प्रभाव  पड़ेगा  प्रिया  इससे  झ्रासाम  शौर  पश्चिम  बंगाल  के  बीच  होने  वाले

 संचार  में  सहायता  मात्र  ही  मिलेगी  ?

 डा०  ै  ल०  जलधावन में  इससे  कोई  सहायता  नहीं
 मिलेगी

 ।  नौपरिवहन  नहर

 के  लिये  ग्रपेक्षित  जल  तीस्ता  नदी  से  नभ्य
 सेगा

 डे  दे०
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 नेवेली  तापीय  संयंत्र

 थी  दी०  चल  शर्मा

 थी  घर्मालिगम थि  :

 |  थी  मुत्तु  गोंडल  :

 थी
 राम  रख  यादव

 :

 at  लाल  बैरवा  :

 श्री  रा०  गि०  दूब

 कया  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेवेली  तापीय  संयंत्र  परियोजना  के  प्रसार  के  लिये  सोवियत  संघ  द्वारा  मशीनों

 तथा  उपकरण  सम्बन्धी  शर्तों  को  मंजूर  कर  लिया  गया  है  ;  तौर

 यदि  तो  कब  मशीनें  कौर  उपकरण  जायेंगे  तथा  संयंत्र  की  विद्युत  जनन  क्षमता

 दुगुनी  हो  जायेगी  ?

 सिचाई  site  विद्युत  मंत्री  Ho  ल०  :  २५०  मेगावाट  की

 अधिष्ठापित  क्षमता को  ४००  मेगावाट  तक  बढ़ाने  के  लिय े।

 शाह  कि  पहली  यूनिट  (५०  के  लिये  उपकरण  PERY  की  तीसरी

 तिमाही  तक  सोवियत  संघ  द्वारा  भारत  को  age  ae  जायेगा  age  की  इस  निर्धारित

 तिथि
 के  आधार  पर  इस  यूनिट  के  १९६५ तक  ८  हो  जाने  की  सम्भावना है  ।  राशा है

 कि  दूसरी  यूनिट  (१००  के  लिये  उपकरण  PEERY  की  अन्तिम  तिमाही  तक  भारत  के

 age  कर  दिया  सुपुदंगी  की  इस  निर्धारित  तिथि  के  शिखाधार  इस  यूनिट  के

 PERE  तक  चाल  हो  जाने  की  संभावना

 इस  परियोजना  की  अ्रधिष्ठा  पितਂ  क्षमता  ४००  मैगावाट  से  और  बढ़ा  कर  ६००  मेगावाट  की

 जानी है  ।

 शी  दी०  चं०  शर्मा  :  अ्रधिष्ठापित  क्षमता  को  Yoo  मेगावाट  से  ६००  मेगावाट  तक  बढ़ाने

 के  लिये  कया  व्यवस्था  की  जायेगी  तर  क्या  यह  व्यवस्था  सोवियत  संघ  के  साथ  ही  की  जायेगी  अ्रथवा

 अन्य  किसी  देश  के

 डा०  Fo  Ho  राव  मैं  इस  समय  तो  यह  नहीं  बता  सकता  यूनिट कितने मं  गावाट  का  होगा  ;

 अभी  तक  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  पहले  की  भांति  ही  दोबारा

 क्रयादेश  दिया  जायेगा--  वाले  दो  यूनिट  मं
 गाये  जायेंगे  ।  यह  काय  सोवियत  सहायता

 से  ही  होगा  क्योंकि  wea  यूनिट  भी  सोवियत  सहायता  से  प्राप्त  किये  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  दी०  +: ह.  वर्मा  इस  परियोजना  के  लिये  मशीनों  कौर  उपकरण  के  सम्भरण  के  सम्बन्ध

 में
 सोवियत  संघ  कौर  हमारे  देश

 के  बीच  क्या  शर्तें  तय  हुई  हैं
 ?

 डा०  Fo  लें०  राव  :
 he  प्रतिशत  शुद की  दर  पर  १२  वर्षों  में  धनराशि  को

 संपरिवते  नीय

 क्यों  में  लौटाया  जाना  है  ।

 Shri  Kachhavaiya  :  Are  we  to  pay  some  cost  for  the  equipment  which
 is  being  obtained  from  the  Soviet  Union,  and  if  so,  whether  it  is  payable  in  their

 currency  or  in  Indian  currency  ?
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 डा०  कु०  लठ  राव  :  संपरिवतंनीय  रुपयों  में  ।

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Which  of  the  conditions  put  by  Russia  have  been

 accepted  ?

 डा० Fo
 लठ

 कौर  कोई  शर्तें  नहीं  हैं  ।

 खाद्य  उत्पादन  बे  लिए  बिजली

 न

 थ्री  सिद्धटेक  प्रसाद  :

 थी  प्र०  ०  चक्रवती

 शक *
 हरिशचन्द्र मायर

 थी  दी०  चचा  दार्मा

 थी  यश्पाल fag
 : Egy,

 ait  विश्वनाथ  पाण्डेय  :

 थमी  :

 थ्री  द्वारका दास  मंत्री  :

 शी  रा०  बरुआ :

 att  दे०  दि०  पाटिल

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अधिक  खाद्यान्न  के  उत्पादन  के  लिये  बिजली  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  किस  सीमा

 तक  बढ़ायी जा  रही  है  ;  कौर

 यह  धन  राशि  किस  प्रकार  वितरित  की  जायेगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  तारक इब री  यह  प्रश्न  सरकार  के

 विचाराधीन हैं  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  |

 Shri  Sidheshwar  Prasad  :  What  points  are  being  considered  by  the  Go~

 vernment  regarding  this  matter  and  by  when  final  decision  will  be  taken  ?

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha  :  In  fact  this  matter  is  still  under  consi-

 deration  of  the  Government  since  State  Governments  are  also  concerned  with  it.

 In  a  meeting  of  the  Agricultural  Board  held  in  December  last  State  Governments

 were  asked  that  they  should  try  to  provide  power  for  agricultural  purposes  itr

 villages  at  cheaper  rates.

 Shri  Sidheshwar  Prasad:  Has  this  thing  come  to  the  notice  of  the

 Government  in  this  regard  that  electricity  for  industrial  purposes  has  been  sup-

 plied  at  cheaper  rates  and  that  for  agricultural  purposes  at  very  high  rates  ;

 if  so,  what  action  Government  are  taking  to  bring  about  unformity  in  these

 rates  >

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha  :  In  some  states  rates  are  even  less  than  9

 naye  paise  and  in  some  other  States,  including  the  State  the  hon.  Member  hails

 from,  the  rates  are  more  than  9  naye  paise.  Itis,  therefore,  proper—and  some

 State  Governments  are  already  considering  this  matter—that  electricity  for

 agricultural  and  for  some  other  purposes  may  be  provided  at
 cheaper

 rates.
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 ae

 शी  प्र०  ०  चक्रवर्ती  :  खाद्य  उत्पादन  को  बढ़ाने  की  तीब्र  आवश्यकता को
 ध्यान

 में
 रखते

 हुए  क्या  सरकार  ने  कोई  व्यापक  एकीकृत  कार्यक्रम  तेयार  किया  है  जिससें
 कि  कमसे

 कम

 चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  में  तो  भारतवर्ष  खाद्यान्न  के  मामले  में  आ्रात्मनिभेर  हो  सके  ?

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  तृतीय  योजना  में  ग्राम्य  विद्युतीकरण  के  लिये  १०५  करोड़

 रुपयों  का  उपबन्ध  किया  गया  है  जिसमें  से  १००  करोड़  रुपये  के  प्रथम  चार  वर्षों  में  व्यय  हो  जाने

 की  ara है  ।'  ऐसी  संभावना है  कि  १९६५-६६  में  इस  काय
 पर  लगभग  २०  करोड़  रुपया

 व्यय  किया  जायेगा  |  मानवीय  सदस्य  को  सम्पूर्ण  योजना  के  एकीकरण  के  सम्बन्ध  में  पूछा  था  जिससे

 कि  वह  कृषकों  के  लिये  aft  लाभदायक  सिद्ध  हो  सरकार  इस  समस्या  की  गम्भीरता  से

 परिचित  है  ait  वह  इसकी  जांच  कर  रही

 श्री  हरिहरन माथुर  :  क्या  सिचाई  at  विद्युत  तथा  खाद्य  और  श्री  मंत्रालयों  ने  इस

 सम्बन्ध  में  कोई  ठोस  प्रस्ताव  रखे  हैं  ्र  यदि  तो  वे  प्रस्ताव  क्या  हैं  तौर  उन  पर  योजना  आयोग

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रीमती  तारकेश्वर  कृषि  उत्पादन  बोर्ड  ने  २३  १९६३  की  रानी  बैठक

 में  यह  निगम  लिया  था  कि  सिचाई  प्रयोजनों  के  लिये  विद्युत  शुल्क  के  इस  प्रश्न  को  उसकी  प्रादेशिक

 बैठकों  में  राज्यों  के  सम्मुख  रखा  निष्कर्षों  पर  पहुंच ने  के  उपरान्त  राज्य  सरकारों  से  यह  कहा

 गया  कि  वे  इस  मामले  में  निकट  भविष्य  में  ही  आवश्यक  कार्यवाही  करें  ।

 श्री  हरिदत्त  माथुर  :  मैं  यह  जानना  चाहता हूं  कि  उपर्युक्त  लिखित  दोनों  मंत्रालयों  के  ठोस

 प्रस्ताव  क्या  हैं  कौर  उन  प्रस्तावों  पर  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 श्रीमती  तारकेश्वरी  सिन्हा  :  जहां  तक  इन  दोनों  मंत्रालयों  के
 प्रस्तावों का  सम्बन्ध  है  उन  पर

 सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  हरिश्चद्र  किस  बात  पर  सक्रिय  रूप से  विचार  क्या  जा  रहा है
 ?  क्या

 प्रस्ताव किये  गये  हैं
 ?

 वित्त  मंत्री  ति०  लग  मूल  उत्तर  में  कहा  गया  है  कि

 धीन  है  ।  योजना  कृषि  मंत्रालय  तथा  सिचाई  श्र  विद्युत  मंत्रालय  इस  मामले  की

 से  सम्बन्धित  बातों  पर  विचार  कर  रहे  कृषि  उत्पादन  परिषद  एक  मिश्रित  निकाय  है  जिसमें  इन

 सब  मंत्रालयों  के  प्रतिनिधि  हैं  कौर  मेरी  सहयोगी ने  चार  प्रदेशों  के  सम्बन्ध  में  लिये  गये  निर्णयों  के

 बारे  में  उल्लेख  किया  था  जहां  कि  कृषि  उत्पादन  केन्द्रीय  सरकार  कौर  योजना  अयोग  ने

 बताया  था  कि  किन  किन  arene  पर  राज्य
 सरकारें  आगे  कार्यवाही  परन्तु  यह  एक  एसा

 मामला  है  जिस  पर  निरन्तर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  माननीय  सदस्य  यह  जानते  हैं--पहले

 एक  दिन  सभा  में  मैंने  कहा  कि  ८०  जिलों  में  गहन  उत्पादन के  मामले  से  कृषि  मंत्रालय का

 सम्बन्ध  यह  कहने से  कोई  लाभ  नहीं कि  सिफारिशें  कया  हैं  क्योंकि  ८  ०  जिलों के  लिये  सिफारिशों

 में  काफी  प्रस्तर  होगा  ।

 श्री  दी०  do  शर्मा  :  क्योंकि  यह  मामला  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  कौर  माननीय  मंत्री  कहते  हैं

 कि
 इस

 पर
 निरन्तर  विचार  किया  जाता  रहा  है  तो

 कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  पहले  पहल  यह  मामला

 कब  इस  विचार  के  लिये  लाया  गया  था  are  समिति  को  क्या  क्या  मद  सौंपे गये  थे  ?  इस  मामले  में

 अन्तिम  निर्णय  कब  लिया  जायेगा  इस  सारे  मामले  पर  बिना  किसी  विलम्ब  के  तुरन्त  कार्यवाही  की

 जाने  की  आवश्यकता  है
 ?
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 थी  fo  qo  कृष्णमाचारी
 :
 मैंने  कहा  था  कि  इस  मामले  पर  निरन्तर  विचार  किया  जाता

 रही  है  जिसका  र्थ  है  कदाचित  हमेशा  विद्युत  उत्पादन  अर  उसकी  व्यवस्था  का  प्रश्न  कृषि

 उत्पादन  योजना  का  एक  वर्ग
 मात्र  उस  मामले  के  बारे  में  मेरी  सहयोगी  ने  बताया  था  कि  कृषि

 उत्पादन  बोर्ड  ने  विद्युत  शुल्क  कौर  विद्युत  सम्भरण  दोनों  ही  मामलों  के  लिये  एक  योजना  तैयार  की

 कृषि  मंत्रालय  तथा  सिचाई  मंत्रालय  दोनों ही  इस  समस्या  से  परिचित  हैं  ।

 Shri  Yashpal  Singh  :  There  is  a  large  gap  between  the  rates  of  electricity
 supplied  to  an  industrialist  and  to  an  agriculturist.  An  industrialist  gets  it
 at  the  rate  of  3  naye  paise  per  unit,  while  an  agriculturist  has  to  pay  for  it  at  the
 rate  of  19  naye  paise  per  unit.  Has  some  attention  been  paid  to  reduce  this
 rate  ;  if  so,  what  relief  has  been  provided  to  the  agriculturists  ?

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha  :  I  have  stated  in  my  reply  that  this  is

 correct,  and  keeping  in  view  this  state  of  affairs  State  Governments  have  been
 asked  to  consider  the  question  of  reducing  the  rates  of  electricity  for  agricultural
 purposes.  I  may  intimate  to  the  hon.  Member  the  progress  made  in  regard
 to  consumption  of  electricity  for  agricultural  purposes  during  thelastten  years.

 833  million  kilo  hours  electricity  was  consumed  for  agricultural  purposes  during
 1960-61  as  against  162  million  kilo  hours  during  1950-51.

 Shri  D.  5.  Patil  :  Is  it  a  fact  that  the  Board  of  Agricultural  Production

 has  fixed  the  rate  of  electricity  for  agricultural  purposes  at  9  naye  paise  per
 unit  and  has  recommended  that  50%  subsidty  for  the  purpose  should  be  given

 by  the  State  Governments  and  50%  by  the  Centre  ?

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha  :  It  is  correct  that  in  those  States  where  the
 rates  of  electricity  are  higher  than  9  naye  paise  per  unit  State  Governments

 have  been  asked  to  give  subsidy  for  reducing  the  rates.

 Shri  A.  P. Jain  :  Is  it  correct  that,  besides  these  higher  rates  of  electricity,
 difficulties  are  also  faced  in  getting  connections  from  the  main  points  to  the

 villages  and  sometimes  thousands  of  rupees  are  spent  over  this  ?

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha:  What  the  hon.  Member  complains
 is  correct.  He  himself  went  to  Uttar  Pradesh  recently  and  invited  the  attention
 of  the  Government  of  the  State  towards  this  fact.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Why  there  is  a  difference  between  the  rates  of

 electricity  at  present  being  supplied  to  Madhya  Pradesh  and  Rajasthan  from

 Gandhi  Sagar  Dam  ?

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha:  This  question  relates  to  electricity  for

 agricultural  purposes  only.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  My  question  also  relates  to  electricity  for  agri-
 cultural  purposes.

 Mr.  Speaker  :  This  information  is  not  available  with  her  at  present.

 श्री  दिवा जी राव ato  देशमुख
 :

 क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कम  से  कम  मोटे  तौर
 पर

 हमें

 यह  was  बता  सकती  है  किः  उद्योगों  और  कृषि  दोनों  ही  में  कितनी  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने

 रुपयों  की  बिजली  का  उपभोग  किया  जाता है  ?

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  कृषि  गौर  सिचाई  प्रयोजनों  के  लिये  उपभोग  की  जाने  वाली

 बिजली  के  अंकड़े  मैं  बंता  चुकी हुं
 ।  औद्योगिक  प्रयोजनों  सम्बन्धी  मांकड़  मेरे  पास  उपलब्ध  नहीं

 हैं  ।
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 २०  yak  मौखिक  उत्तर

 प्रदान  संख्या  €७४५  क  बारे  में

 wert  प्रगति  प्रश्न--श्री  हरि  विष्णु  कामत
 |

 एक  माननीय  सदस्य  :  ag  उपस्थित नहीं  हैं  |

 श्री नाथ  पाई  :  प्रश्न  के  महत्व  को  देखते  मैं  श्राप  से  ब्राथना  करता  हूं  कि
 इस

 प्रश्न  को  वाद-विवाद  के  लिये  लिया  जाये  ।

 अध्यक्ष  ऐसा  नहीं  किया  जा
 जब  तक

 कि
 प्रश्न-काल

 के  प्रीत  में  समय

 लब्ध  न  हो  ।

 श्री  नाथ  मैं  are  से  प्रार्थना करता  हूं
 कि

 यदि
 समय  उपलब्ध  हो  तो

 इस

 को  लिया  जाये  ।

 meat  महोदय :  यदि  समय  होगा  तो  इसे  अवश्य  लिया  जायेगा

 तीसरी  योजना  में  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं

 न  ६७६.  श्री  हरिश्चन्द्र  क्या  योजना  मंत्री  १२  १९६४  के  ग्र तारांकित  प्रश्न

 संख्या  PORE  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 तीसरी  योजना  में  उपबन्धित  ३३०  करोड़  रुपये  की  रकम  में  से  केवल  करोड़

 रुपये  व्यय  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 PEGV-EY  में  प्रत्येक  राज्य  में  ग्र नुमा नित  व्यय  कितना  है  ;  कौर

 इस  बात  के  क्या  कारण  हैं  कि  व्यय  किये  गये  ५९६  करोड़  रुपयों
 में

 से  राजस्थान में

 केवल  ०.८  करोड़  रुपये  ही  खच  किए  गए  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तारकेश्वर  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता
 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  gto  २६६६९/६४]

 श्री  हरिश्चद्र  माथुर  :  राजस्थान  में  पहली  श्र  दूसरी  योजना  अवधियों  में  सरकारी  क्षेत्र

 में  कुछ  नहीं  किया  गया  ।  aa  चूंकि  तीसरीਂ  योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  में  राज्यों  में  खच  की

 गई  ५९६  करोड़  रुपयों  की  राशि  में  से  केवल  ०  .८  करोड़  रुपये  राजस्थान में  खर्चे  किये  गये  हैं  प्रौढ़

 ७५.  वर्ष  ३११  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था में  से  केवल  o.&  करोड़  रुपये  राजस्थान में  खच

 किये  जायेंगे  शौर  योजना  प्रयोग  किस  प्रकार  अन्य  मंत्रालयों  को  कम  से  कम

 राज्यों  के  बराबर  लाने  के  लिये  अधिक  सरकारी  क्षेत्रीय  परियोजनाओं  देने  के  लिए  कहेगा  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  योजना  आयोग  उन  सुझावों  पर  निसार

 करता  है  जो  केन्द्रीय  मंत्रालयों  या  राज्य  सरकारों  की  कौर  से  उसके  पास  जाती  हैं  ।

 योजना  झ्रायोग  के  यह  बात  विचाराधीन  है  कि  क्षेत्रीय  विकास  संतुलित  होना  चाहिये  बात  यह  है

 राजस्थान  सरकार  बड़ी  याजनाओओं  में  पहले  से  लगी  हुई  राजस्थान  जिससे

 बाद  में  दूंसरी  सरकारी  क्षेत्रीय  परियोजना  स्थापित  हो  सकें  ।  परन्तु  निश्चय  माननीय

 सदस्य
 के  इस  सुझाव  को  ध्यान  में  रखा  जायगा  मैं  चौथी  योजना  के  सम्बन्ध

 में  इसे  योजना  ara

 को  भेज  दू  गा
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 थी  हरिश्चन्द्र  माथुर  :
 महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  पहुंची  दो  तथा  तीसरी  योजना  में  राजस्थान

 को  उसमें  सें  पांच  सौवां  भाग  भी  प्राप्त  नहीं  जो  अन्य  सभी  राज्यों  को  बांटा  गया  जो

 योजनाएं  दी  गई  हैं  उनके  एक  कोटा  तौर  दुसरी  अपेक्षित  विदेशी  मुद्रा  नहीं  दी

 गई  खेती  परियोजना  के  लिये  ५  लाख  डालर  मांगे  गये  थे  डेढ़  ag  किन्तु  वह  राशि  भी  नहीं

 इस  को  देखते  हुए  कया  वित्त  एवं  योजना  मंत्री  यह  बतलावेंगे  कि  स्थिति  कया  है  are

 खनका  भविष्य  में  क्या  करने का  विचार  है  ?

 श्री  ति०  तथ७  जहां  तक  कोटा  परियोजना  का  सम्बन्ध  बं  योजना  चल  रही

 मैं  समझता हूं
 कि  शोघ  हो  योजना  को  at  बढ़ाने  के  लिये  कार्यवाई  की  जायगी  ।  जहां  तक

 खेतो  का  सम्बन्ध  इस  में  कुठ  प्रविधिक  कठिनाइयां  प्रश्न  वित्त  का  नहीं--पांच

 लाख  जिनकी  जरूरत  है  दे  दिये  परन्तु  उसके  पश्चात्‌  प्राविधिक  कठिनाइयों  को

 पक  का  प्रस  प्राता  पौर  उन  के  कारण  परियोजना  को  तेजी  सें  चलाना  कठिन  परन्तु  इस

 मामले  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 थ्रो  हरिश्चन्द्र  मैं  इस  को  स्पष्ट  कर  धातु  निगम  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  जो  दो

 दिन  पहले  संसद्‌  में  पेश  की  गई  कहां  गया  हैं  कि  उन्होंने  बेती  के  लिये  प्रथम  अग्रता  परियोजना

 के  लिये  ५  लाख  डालर  मांगे  हैं  तौर  इतनी  विदेशी  मुद्रा  भी  इती  लम्बी  अवधि  में  नहीं  दी  गई

 कम  से  कम  Ul  करोड़  रुपये  तो  दे  दिये  जाने  चाहियें  थे

 श्री  ति०  कृष्णमाचारी  :  मैं  यह  कह  रहा  हुं  कि  इस  समय  इस  मामले  की  जांच  की  जा

 रही  रहती  इस  सामने  में  कुड  प्राविधिक  कठिनाइयां  उन  कठिनाइयों  के  दूर  होने

 पर  घन  दे  दिया  जायगा  |  मैं  प्राय  को  इतना  बता  सकता  हूं  इसमें  प्रतीक  कुछ  कहने  में  असमर्थ  हूं  ।

 Shri  Tulsidas  Jadhav:  From  this  statement  it  would  appear  that  some

 states  have  been  given  more  money  and  some  have  been  given  less  money.
 hon.  Minister  has  stated  that  money  is  given  to  the  States  in  propeartion  to

 the  schemes  submitted  by  them.  I  want  to  know  whether  State  Governments

 ‘have  requested  the  Centre  to  make  up  this  imbalance  ?

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha  :  Figures  pertaining  to  public.  sector  are

 ‘given  in  it  In  some  States  investment  to  the  tune  of  crores  of  rupees  has  been

 -made  in  public  sector  and  in  some  States  no  big  factory  has  been  started.

 _As  such  the  inbalance  is  there.  As  far  as  Rajasthan  is  concerned,  a  big  factory

 ‘precision  instruments  plant—was  going  to  be  established,  but  that  scheme  did

 mot  materialise.  Hence  that  much  money  could  not  be  spent  on  Rajasthan,
 :as  should  have  been.

 श्री  रामचन्द्र  इलाका  PEEV-EY  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  रंगत  २३३५  करोड़  रुपये  के  कुल

 विनियोजन  में  से  star  को  ग्रा  मांग  ब्रीदोशिक  परियोजना त्रों  पर  कितनी  राशि  खर्चें  की

 सकार  तौर दो  योजना  में  उड़ीसा  में  प्रमाण  प्रौद्योगिक  परियोजनाओं  का  विकास  करने  के  लिये

 कारवाई  की  है  ?

 श्रीमती  तारकेदवरी  PERW-EY  के  लिये  तथा  राज्य  क्षेत्रों  के  लिये  कुल

 राशि  ३४.८  करोड़  रुपये  है--  करोड़  रुपये  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  की  औद्योगिक

 के  लिये  झर  १.३  करोड़  रुपये  राज्यों  की  परियोजनाओं  के  लिये
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 Shri  Tan  Singh :  Just  now  the  hon.  Finance  Minister  stated  that  because
 much  money  was

 being  spent  on  Rajasthan  Canal,  lesser  amount  was  being
 spent  on  public  sector  in  Rajasthan.  Has  Rajasthan  Govt.  requested

 the  centre
 that  Rajasthan  canal  should  be  tréated  as  a  national  project  ?

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  जब  हम  चौथी  योजना  के  बारे  में  विचार  करेंगे  तो  यह  एक  बात

 अर्थात  यह  कि  क्या  राज्य  इतनीਂ  बड़ीਂ  परियोजना  को  चला  सकेगी  ate  क्या  परियोजना

 पाक  होनी  चाहिये  ate  इस  पर  होने  वाला  व्यय  ग्र भि ज्ञेय  होगा  ।  यह  मामला  विचाराधीन  है  ।

 श्री हेम  बिखरा  समा  जवाद  तथा  सरकारी  क्षेत्र  में  विश्वास  के  सम्बन्ध  में  सरकारी  की  जोरदार

 गरजना
 के  इस  दिशा  में  प्रगति  बहुत  धीमी  कौर  कम  है  ।  कया  इस  का  कारण  यह  है  कि

 सरकार  में  पर्याप्त  उत्साह  का  प्रभाव  है  या  इस  कारण  मयंक  प्रायोजना  हैया  इन  परियोजनाओं

 की  चलाने  के  लिये  योग्य  व्यक्तियों  का  अभाव  है
 ?

 श्री  ति०  1०  मैं  सभी  झरा  ‘Wi aT का  खंडन  करता  हूं  ।

 पूर्वे पाकिस्तान के  विस्थापित  safe क्यों  के  लिए  समिति

 धवन  :.

 |  श्री  wo  प्र०  यादव

 श्री  विदानचन्द्र as AC)

 |  श्री  राम  रख  यादव

 क्या  निर्माण
 श्रीवास

 तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने
 की  करेंगे  कि

 (#)  क्या यह
 सच  है  कि  सरकार  ने  od  पाकिस्तान

 से
 राने  वाले  विस्थापितਂ  व्यक्तियों

 सम्बन्ध में  कार्यवाही  करने  के  लिए  एक  समिति  बनाई  है  ;

 यदि  हां  तो  इसके  सदस्य  कौन  कौन  हैं  तथा  इसके  कृत्य  शक्तियां  क्या  हैं
 ?

 निर्माण  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पू०  दो०  s

 अपेक्षित  जानकारी  दर्शाने  वाला  विवरण  संभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 विवरण

 सचिवों  की  पुनर्वास  समिति  नामक  एक  समिति  पूर्वी  पाकिस्तान  &  प्रेरकों  के  नवीन

 1
 बाह  से  उत्पन्न होने  वाली  समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिये  बनाई  गई

 उस  समिति  के  सदस्य  निम्नलिखित  हैं

 a  श्री  एम०  बुरा  सचिव  वित्त  मंत्रालय

 श  श्री  वी०  सचिव  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय

 रे  श्री  वी०  टी ०  वित्त  मंत्रालय  तथा  राजस्व  एवं  समवाय

 विधि

 श्री  एल०  पी ०  विशेष  ग  ह-काय  मंत्रालय

 श्री  वी०  बी ०  अतिरिक्त  वित्त  मंत्रालय

 श्री  प्रेम  अ्रतिरिक्त  निर्माण  ,  आवास  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय
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 मंत्रिमंडल  af मर त  की  बैठकों  में  उपस्थित  होगी  ।

 २.  समिति  किसी  बैठक  के  लिये  arr  सदस्यों  को  बुला

 सकेगी

 ३.  आवास  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  ने  समिति  के  लिये  सचिवालय  व्यवस्था

 की

 स०  मो
 ०  बनर्जी :  क्या  यह  सच  है  कि  सभी  विस्थापित  व्यक्तियों  को  जो  पाकिस्तान

 दारा
 किये  नृशंस

 अत्याचारों  के  कारण  भारत  ग्रा  रहे  भारत  में  राजनैतिक  शरणाधीन  पाकिस्तानी

 राष्ट्र जन  माना  जा  रहा  यदि  तो  भारत  सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  का  नियम

 चरणीय  किये  जाने  के  कया  कारण  हैं  शर  क्या  इसके
 द्वारा  उन  को  स्थायी  पुनर्वास  से  वंचित

 किया  जायगा  ?

 निर्माण  श्रीवास
 तथा  पुनर्वास  मंत्री  मे हरचन्द  :  वह  किस  प्रश्न  की  जोर  निर्देश

 कर  रहे  हैं  ?

 महोदय
 ।

 यह  प्रश्न  संख्या  cow  है  ।

 sit स०  मो०  बनर्जी :  मेरा  get  संगत  है  ।  मैं  जानना चा

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  भिन्न  प्रश्न  है  ।

 डा०  रोनेन  सेन  :  विवरण  सेਂ  पता  चलता  है  कि  छः  अधिकारी  समिति  के  सदस्य  हैं  चूंकि

 दण्डकारण्य  प्राधिकार  इसे  पुनर्वास  के  लिये  उत्तरदायी  सरकार  ने  उस  के  सभापति  को

 दस  समिति  में  क्यों  नहीं  लिया  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  यह  केन्द्रीय  समिति  है  ।  दण्डकारण्य  प्राधिकार  का  सभापति  दण्डकारण्य

 सम्बन्धी  विकास  का  प्रभारी  उनकी  शीरानी  समिति  जिसमें  मध्य  उड़ीसा  तथा  पश्चिम

 बंगाल  सरकारों  के  प्रतिनिधि हैं  ।  यह  प्रश्न  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  हल  किया  जायेगा  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  इस  समिति  के  निर्देश  निबंधन  क्या  at  इस  समिति  के  कायें  क्या

 होंगे  ate  क्या  यह  समिति  विस्थापित  व्यक्तियों  को  भारत  में  राजनीतिक  शरण  में  जाये  हुए  पाकी

 बतानी  राष्ट्र जन  माने  जायेंगे  अथवा  उनको  स्थायी  आधार  पर  बसाया  जायेगा
 ?

 श्री  a To  ०  समिति  केवल  इन  नवीन  श्राप्रवजकों को  सहायता  देने
 तथा  बसाने

 के  काम  का  समन्वय  करेगी  ।

 महोदय  :  यह  सर्वथा  भिन्न  प्रश्न है  ।

 श्री  स०  Alo  बनों  पुनर्वास  स्थायी  झ्राधार  पर  होगा  अथवा  उन  को  भारत  में

 राजनीतिक शरण  में  श्राये  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन  माना  जायेगा
 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  समिति  का  पुनर्वास  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य :  क्या  यह  समिति  उन  शरणार्थियों  को  अन्यत्र  भेजने  के  प्रश्न  पर  भी

 विचार  जो  स्वायत्त  केन्द्रों  से  पुनर्वास  केन्द्रों  में  जाते  हैं
 ?

 इंस  पश्चिम  बंगाल  के

 पत्तों  इस  ares  कीਂ  शिकायतें  प्रकाशित  हुई  हैं  कि  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  भेजते हुए
 सरकार

 उनकी  झर  समूचित  ध्यान  नहीं  देती
 ?
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 eft  मेहरचन्द खन्ना  :  जेसा  कि  बताया  गया  इस  समिति  का  काम  केन्द्र  में  सहायता  तथा

 पुनर्वास कार्य  का  समन्वय  करना  है
 ।

 सभी  प्रारंभ  निराधार  हैं
 ।

 श्री  दिनेश  सरकार  ने  इसका  खण्डन  क्यों  नहीं  किया
 ?

 श्री  मेहरचन्द खन्ना  :  केवल
 दो

 दिन  इसी  सभा  में  मैंने  इस  का  खंडन  किया  था

 माननीय  सदस्य  उपस्थित  थे  ।  मेरे  सहयोगीਂ  ने  भी  खण्डन  किया  जो  माना  शिविर  में  गये  थे  ।

 Shri  Kachhavaiya  :  Why  people  from  the  States  concerned  have  not

 been  taken  on  the  committee  appointed  for  rehabilitating  displaced  persons

 coming  from  East  Pakistan  in  various  States  ?

 ttee  of  secretaries.

 Mr.  Speaker  :  Rehabilitation  work  is  different.  This  is  a  central  commi-

 श्री हेम  बरुआ :  इस  बात  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  कि  इन  नवीन  शरणार्थियों की  समस्या  को

 दोहरे  स्तर  पर  हल  करना  तत्काल  सहायता  के  लिये  अल्पकालीन  हमारी  ws  व्यवस्था  में

 madera  उन  लोगों  को  समाने  के  लिए  सरकार  ने  इस  दिशा  में  कार्यक्रम

 बनाये  हैं  क्या  सरकार  ने  इस  समिति  को  या  किन्हीं  अन्य  भ्रामक  कार्यक्रमों  का  समन्वय  करने

 के  लिये कहा  है  ?

 श्री  हरचन्द  खन्ना  :  सहायता  तथा  पुनर्वास  के  सम्बन्ध  में  नवीनतम  स्थिति  को  दर्शनी  के  लिये

 एक  पुस्तिका  कुछ  दिन  हुए  इस  सभा  के  माननीय  सदस्यों  में  परिचालित  की  गई  जिसमें  पुरी

 जानकारी  दी  गई  है  ।

 श्री  राम  सहाय  पाण्डेय  :  इन  शरणार्थी  लोगों  की  समस्या  को  हल  करने  के  क्या  माननीय

 मंत्री  ने  विभिन्न  राज्यों  को  लिखा
 है  कि  वे  समिति  बनायें  ौर  इस  प्रश्न  को  हल  जिन्होंने  इस

 wae  में  सक्रिय  सहायता  कीਂ  पेशकश  की  है  ?

 श्री  पू०  UST
 सरकारों  को  पुनर्वास  मंत्री  नियुक्त  करने  कौर  इन  शरणार्थियों

 के  पुनर्वास तथा  सहायता  करने  के  लिये ही  अफसर  नियुक्त  करने  को  कहा  गया  है  |

 श्री  बड़े  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है
 कि  सहायता  तथा  पुनर्वास  कार्य  के  लिये  एक  समिति

 बनाई  गई  है  ।  पुनर्वास  का  सिद्धान्त  क्या है
 ?  क्या  वही  सिद्धान्त  श्रीनाथ  जायेगा  जो  पहले

 शरणार्थियों  के  सम्बन्ध  में  प्रिया  गया  था  श्रथवा  नवीन  सिद्धान्त  होगा  ?

 श्री
 मेहरचंद  खन्ना

 :  थ्रो  स्वयं  स्थिति  का  स्पष्टीकरण  कर  दिया  है  ।  निर्णय  सरकारी

 स्तर  पर  किये  जाते  हैं प्र ौर  मेरे  मंत्रालय  में
 ।

 इसी  प्रकार  विभिन्न  मंत्रालयों  के  बीच  हमें  समन्वय
 करना  है  ।

 मुझे  लोहे  कीः  नालीदार  चादरें  या  खुराक  चाहिये  या  शिविरों  के

 लिये  सैनिक  अधिकारी  चाहियें  ।  हम  ने  इस  बात  के  लिये  सचिवों  की  एक  समिति  बना

 ली  है
 कि
 सरकारी स्तर  पर  लिये  हुए  सभी  नियों का  उपवीत  रूप  से  समन्वय हो  ।  उसका  काम

 यह  है  कि  इन
 सहा  सत्ता

 कार्यों  में  समन्वय  किया  सचिव  स्तर  कौर  वे  शीघ्र  तथा  समन्वित

 कारवाई BY  व्यवस्था  करेंगे  ।

 शक्ति  टार  freorr  seam  mr
 श्रष्यक्ष_महोदय  पुनर्वास  कार्य  इसी  SUES  GES  Hal  जाना  fi श  inch  भिन्न  निकाय

 द्वारा ?
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 श्री
 मेहरचन्द  खन्ना

 :  पुनर्वास का  काम  राज्य  सरकारों द्वारा  किया  जायेगा ।

 Shri  Vishram  Prasad:  On  what  basis  this  Committee  of  six  persons
 including  Secretaries  and  Additional  Secretaries,  has  been  formed,  and  why
 some  local  leaders  have  not  been  included  amon

 g
 the  personnel  of  this  Commi-

 ttee  ?

 Mr.
 Speaker

 :  This  is  a  committee  of  the  Centre.

 श्री  स्केल
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वी  पाकिस्तान  के  हजारों  शरणार्थियों  ने  क़सम  की  मिज़ो

 पहाड़ियों  में  शरण  ली  हूं  ale  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  मिजो  पहाड़ियों  में  इन  शरणार्थियों  को

 बसाने  का  काम  भी  इस  समिति  को  सौंप  दिया है  ?

 श्री  हरचन्द  खन्ना  :  बहुतेरे  विस्थापित  व्यक्ति  पूर्वी  पाकिस्तान  से  जाये  हैं  ।  उनमें

 हिन्दू  शौर  ईसाई  इरादी  हैं  ।  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  का  सम्बन्ध  क़सम  सरकार के  परामर्श

 के  हम  ने  दो  निर्णय  किये  तत्काल  शिविर  स्थापित  र  दूसरे  पुनर्वास  योजनाएं

 बनाना  |  जब  पुनर्वास  योजनाएं  बनाई  जाती  हैं  उनको  कार्यान्वित  करना  होता  ta  यदि

 इधर  उधर  कोई  कठिनाई  किसी  मंत्रालय  में  तो  सचिवों  की  समितियां  उन  कठिनाइयों  को

 दूर  करने  a  शीघ्रतापूर्वक  निर्णयों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  प्रयत्त  करेंगी  ।

 श्री  क्या  यह  सच  है  कि  हजारों  बौद्ध  शरणार्थी  पूर्वी  पाकिस्तान  से  भाग  जाये  हैं

 are  way  में  मिजो  पहाड़ियों  में  शरण  ले  रहे  हैं  ।

 शी  मेहरचन्द  खन्ना  :  मुझे  यह  सूचना  श्रेणी  प्रातःकाल  प्राप्त
 हुई

 कौर  मैं  समझता  हुं  कि  मिज़ो

 पहाड़ियों  में  संख्या  Yooo  से  ऊपर  है  oe

 श्री  हेम  बदलना  असम के मुख्य मंत्री के  मुख्य  मंत्री  ने  इस  आशय  का  एक  वक्तव्य दिया  है  |

 श्री  मे हरचन्द  मैं  तथ्यों  के  घार  पर
 बोल

 रहा  हूं  प्रौढ़
 उस  वक्तव्य

 के  आधार पर

 जो  मैंने  ars  देखा  ।  बहुतेरे  लोग  ar  रहे  हैं
 ।  उनकी  संख्या  frat  पहाड़ियों  में  ५०००  से

 श्रमिक  है  at  गारों  पहाड़ियों  में  ७४,०००  से  ८०,०००  तर्क हैं
 ।

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  इस  समिति  तथा  नवीन  मंत्रीमंडल  समिति  के  बीच  कया  सम्बन्ध

 है  ?  क्या  इस  समिति  ने  प्रतिवेदन  पुनर्वास  मंत्रालय  को  भेज
 हैं  या

 मंत्रीमंडल  समिति  को  ?

 को  मे हरचन्द  खन्ना  :
 मंत्री  मंडलीय  स्मिति  में  मंत्री  सनौर  इस  समिति  में  सचिव  हैं  ।  मंत्रियों

 द्वारा  जो  निर्णय  किया  जायेगा  ae  सचिवों  द्वारा  क्रियान्वित  किया  जायेगा
 ।

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  The  Govt.  has  employed  displaced  persons  com-

 ing  from  East  Pakistan  on  the  work  of  building  roads,  and  they  are  not  given

 wages,  but  six  chattanks  of  rice  and  small  quantity  of  pulses.  Has  this  committee

 considered  over  the  question  of  paying  them  wages  ?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  I  have  to  say  regretfully  that  such  alle-

 gations  are  not  proper.  Govt.  keeps  our  unfortunate  brethern  who  came,  in

 camps  and  gives  them  ration  and  cloth.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  What  wages  are  given  to  them  ?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  If  my  reply  pinches  my  hon.  friend,  what

 can  Ido  ?  Our  practice  is  that  we  take  them  and  wetry  to  give  them  employ-

 ment.  Previously  we  kept  them  in  Camps  for  a  long  time  and  they  became

 lethargic  like  me  and  now  I  want  that  they  should  work  like  the  hon.  Member

 and  remain  healthy  and  well.
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 कती  ऋण

 शजर  बड़े  :  मैं  ग्रा पका  मार्गदर्शन चाहता  हूं  ।  अभी  श्री  बनर्जी  ने  एक  प्रश्न  पूछा  जिसकी

 अनुमति  झपने  नहीं  दी  ।
 मैंने  प्रश्न  पुछा  प्रौढ़  ग्र नुम ति  नहीं  मिली

 ।
 श्री  बनर्जी  ने  पुछा  था  कि

 सिद्धान्त  क्या  है  att  क्या  उन  को  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन  माना  जायेगा
 ।  यह  बड़ा  महत्वपूर्ण

 प्रश्न  है  ।  इस
 बात  ने  हमें  बहुत  परेशान  कर  रखा  यदि  सरकार

 इस
 पर  प्रकाश  नहीं

 तो  संसद  weet  में  रहेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  बताया  है  कि  पुनर्वास  कायें  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जायेगा

 इन  Hl  कई  मंत्रालय  हल  करते  हैं  ।  इस  समिति  का  काम  उन  प्रस्तावों  का  समन्वय  करना

 जब  यह  देखेगी  कि  कोई  कठिनाई  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  उस  कठिनाई को  हटाना  इस  समिति  का

 काम  होगा  |  इसे  श्री  बनर्जी  द्वारा  उठाये  गये  नीति  सम्बन्धी  मामले  से  कोई  सरोकार  नहीं  है  ।

 श्री  स०  सो ०  बनर्जी  :  क्या  उनको  विस्थापित  व्यक्ति  माना  जायेगा या  नहीं
 ?

 श्री  हरचन्द  खन्ना  मैंने  इस  मंत्रालय  सम्बन्धी  शअ्नदानों की मांगों सम्बन्धी की  मांगों  सम्बन्धी  के

 दौरान  सभा  में  एक  स्पष्ट  वक्तव्य
 दिया

 मैंने
 कहा  है  मैं  उसको  दुहरा  रहा  हूं  कि

 विस्थापित  व्यक्ति जो  पूर्वी  पाकिस्तान से  भराते  दो  श्रेणियों में  एक  श्रेणी  उन  लोगों  की  है

 जिन  के  पास  ढाका  में  दिये  गये  प्रतिजन  प्रमाणपत्र हैं  पौर  दूसरे  वे  जो  खली  सीमा  के  रास्ते

 पश्चिम  त्रिपुरा  शर  श्रीराम  मैंग्रोव  हैं  ।  संबद्ध  राज्य  सरकारों  द्वारा  जांच  किये  जाने  के

 क्या  वह  श्रीराम  की  सरकार  है  या  पश्चिम  बंगाल  अथवा  त्रिपुरा  १  VeQy F के

 पश्चात्‌  जो  व्यक्ति  भारत  उसे  सहायता  पुनर्वास  सम्बन्धी  सहायता  दी  जायेगी  ।

 faq  अ्रायोग

 2८०  श्री दी  च०  क्या  सिचाई  प्रौढ़  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सिन्ध  जल  सन्धि  १९६६०  के  अधीन  स्थापित  स्थाई  सिन्ध  श्रायोंग  की  बैठक

 aay  में  नई  दिल्‍ली  में  हुई

 यदि  तो  किन  समस्याओं पर  चर्चा हुई तथा हुई  तथा  कया  निष्कर्ष निकलते  ?

 सिचाई  शोर  विद्युत  मन्त्री  |: ई  ल०

 सिंधु  की  तेरहवीं बैठक  के  रिका  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  elo  २६७०/६४]

 शी  दी०  चे
 मैंने  पुरा  विवरण  पढ़ा  है  शौर  मुझे  उसमें  केवल  एक  वाक्य  ही  नज़र  पाया

 है  कि  दोनों  oad  ने  इस  विषय  में  बातचीत  की  ate  स्वीकार  किया  कि  अगली  बैठक  में  इस

 पर  झ्र  बातचीत होगी
 ।  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  जब  बातचीत  से  कोई  बात  तक  नहीं  हो  पाती

 है  तो  इन  बैठकों  को  बुलाने  का  क्या  लाभ है  ?  इन  बैठकों में  किन  कारणों  से  निर्णय  नहीं  हो

 पाता है  ?  निर्णय  करने  के  लिये  aor  किया  जा  रहा  है
 ?

 डा०  Fo  ल०  मेरा  निवेदन  है  कि  किसी  एक  बैठक  में  निर्णय  करना  aga  कठिन

 होता है  ।  इसलिए  कई  बैठकें  बुलानी  पड़ती  हैं  तथा  wa  तक  सिन्धु  ara  ठीक  प्रकार  काम

 कर  रद्दा है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  .  पुरे  कागज़ात  देखें  तो  उनको  मालूम  होगा  कि  नालियों के

 वाथरलैस स्टेशन  बनाने  तथा  इमारती  लकड़ी की  aaa  शादी  के  बारे  में  काफी  प्रगति

 हुई है  तथा  एक  दूसरे  की  बात  का  सार  समझा गया  है
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 श्री  दो०  कंठ  शर्मा  :  यह  ग्रा योग  जो  दौरे  करना  चाहता है  क्या  उनमें  कोई
 लाभ  होगा  ||

 यदि  तो  उनके  क्या  परिणाम  निकलने  की  आशा  है ?

 डा०  Fo  ल०  १९६६०  की  सिन्धु  संधि  के  अधीन  पांच  वर्ष  में  एक  बार  नदी  के  बहाव

 रानी  की  जांच  के  लिए  तथा  यह  देखने  के  लिये  कि  सम्बन्धित  देशों  में  क्या  विकास  हुमा  है  एक  सामान्य

 दौरा  दोनों  देशों  का  किया  जाता  है  ।  इसके  अतिरिकत  झ्तुरोध
 पर  विशेष  निरीक्षण  दौरे  भी  किए

 जाते  हैं  ।  यह  सिन्धु  सन्धि  के  अधीन  भ्राता  है  ।

 श्री  इकबाल  सिह  कया  इन  बैंकों  में  अपर  बारी  aches  फीडर  तथा  गंगा  नहर

 में  पानी  की  कमी  के  प्रश्न  पर  बातचीत  हुई  थी  तथा  यदि  तो  उस  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 डा०  कु»  पाकिस्तान  को  पानी  fag  सन्धि  के  ग्रेनुलर  दिया  जाता  है  ।  दुर्भाग्यवश

 इस  वर्षों  कुछ  मड्टीनों में  पानी  की  कभी  हुई
 है

 कौर  इसलिये  इस  व  पंजाब  को  कम  पानी  मिला  है  ।]

 थी  नाय  पाई  :  क्या  यह  सच
 है

 कि  सरकार  सिन्धु  सन्धि  के  gata  पाकिस्तान  को  देय  किस्तों

 को  पाकिस्तान  से  जाये  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  पर  व्यय  करने  के  लिये  रोक  रहा  है  तथा  क्या  ग्रा योग

 ने  पाकिस्तान  को  इशारा  किया  है  कि  यदि  पाकिस्तान  शरणार्थियों  के  खाने  को  नहीं  रोकेगा  तो  भारत

 इसਂ  प्रस्ताव  को  क्रियान्वित  करेगा  १

 डा०  Fo  ल०७
 मुसे  एसी  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 श्री  नाथ  क्या  इस  प्रकार  का  उत्तर  इस  प्रश्न  का  ara  चाहिये  ?

 व्यक्  यदि  मंत्री  मौर्य  को  जानकारी  नहीं  है  तो
 उन  को  नोटिस  मांग  लेना

 चाहिए  था  ।

 at  नाय  कई  वरिष्ठ  मंत्री  इसका  उत्तर  दे  सकते  थे  ।

 थ्रो  शिवाजी  राव  ato  सिंधू  अयोग  ने  पन  बिजली  के  सम्भरण  के  लिये  पुच  नहर

 में  लगाई  गई  बाधा  के  संम्जन्ध  में  विचार  किया  था  क्योंकि  सभा  के  समक्ष  ऐसा  वायदा

 किया  गया  था  ?

 डा०  Fo  लठ  जी  हां  ।  इस  सम्बन्ध  में  बातचीत  हुई  थी  ।  निरीक्षण  था  तथा  पता

 लगा  फि  निरीक्षण  से  पहले  ही  गड़बड़ी  को  दूर  कर  दिया  गया  था  ।

 फण्ड

 थ्रो  प्र०  do  बदघ्रा: वर्या प  faa  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 (¥)  का  दिलती  में  दास  fat  कंडे  म्रवितियम  के  उपबन्धों  को  लागू  करने  का  निर्णय  किया

 गया है

 यदि  तो  इस  कार्यवाही  के  HATCTST  चिट  फंड  से  सम्बन्धित  विनियमों  में  क्या  मुख्य

 परिवर्तन  किये  जाने  की  संभावना  है  ;  कौर

 Faz  फंड  सम्बन्धी  विधि  को  लगभग  समान  बनाने  के  लिये  यदि  कोई  क़दम  उठाये

 जा  रहे  हैं  तो  क्या
 ?
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 २०  १८८६  )  मौखिक  उत्तर

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री|  :  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 जी  a

 मद्रास चिट  9&84  के  दिल्‍ली संघ राज्य संघ  राज्य  क्षेत्र में  लागू  हो  जाने के  बाद

 चिट  aes  के  फंड  के  प्रभारी  केਂ  der  तथा  कृत्य  की  उचित  लेखों  का  संधारण

 तथा  श्रंशदाताओं  को  देय  धन  का  ठीक  भुगतान  करने  की  व्यवस्था  होगी  ।

 चिट  पड  कुछ  राज्यों  श्रथवा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  जैसे  केरल  तथा  दिल्‍ली  में  बहुत

 लोकप्रिय है  ।  क्योंकि  मद्रास  aye
 केरल

 मद्रास  चिट  एन्ड  एक्ट
 जो

 दिल्‍ली  में  लागू  होगा  )

 के  वर्तमान  अधिनियमों  को  पर्याप्त  तथा  संतोषजनक  माना  गया  है  तो  यह  श्रावश्यक  नहीं  है  कि  कोई

 लागू  किया  जाये  अथवा  वर्तमान  विधि  में  कोई  परिवर्तन  किया  जाये  ।

 श्री प्र  चे  क्या  यह  सच  है  फि  वहं  कई  चिट  कन्  सार्थों  के  विरुद्ध  शिकायतें  दिल्‍ली

 प्रशासन  के  सामने  लम्बित  हैं  तथा  क्या  यह  भी  सच  हैं  किਂ  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  कोई  कानून
 न

 होने  के

 कोई  कार्यवाही  करने  में  लाचारी  जाहिर  की  है  ?

 श्रीमती  तारकेश्वर  उन्होंने  चिट  फूड  की  कार्यप्रणाली  में  कठिनाइयों  को

 कम  करने  के  लिये  दिल्‍ली  में  मद्रास  चिट  wee  लागू  करने  का  निर्णय  कर  लिया

 उन्होंने मद्रास  सरकार  को  लिखा  है  कि  इस  अधिनियम  को  तुरन्त लागू  कर  दें  जिस  से  वह  भीं  इस

 को  तुरन्त लागू  कर  दें

 Shri  Yashpal  Singh  :  Do  Govt.  know  that  gambling  gets  encouragement
 from  these  chit  funds  and  do  Govt.  propose  to  stop  the  working  of  these  chit
 funds  during  emergency  ?

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha:  Govt.  are  formulating  measures  in  this
 connection  which  will  be  enforced  strictly.

 थी  मानसिंह पृ०  चीटिंग  are  तथा  चिट  फूड  में  क्या  अन्तर  है
 ?

 Shri  Kachhavaiya  :  What  is  the  number  of  chit  funds  in  operation  in
 Delhi  and  the  number  out  of  them  which  are  bogus  ?  What  action  has  been
 taken  against  them  ?

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha:  According  to  our  information  191
 companies  घाट  registered  under  Registration  Co.  Act.  1956  which  are  functioning
 ‘as  chit  funds  companies  in  Delhi.  In  addition  to  these,  there  are  some  more
 firms  and  we  have  no  information  about  them.

 Shri  Kachhavaiya  :  How  many  are  bogus  funds  and..

 Mr.  Speaker  :  Companies  operating  bogus  funds  won’t  like  to  tell  that
 these  are  so.

 Shri  Tulsi  das  Jadhav  :  How  these  chit  funds  are  being  utilised  ?

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha  :  Some  indulge  in  profiteering  and  some

 distribute  prizes.  Idonot  know  howfar  Iam  correct,  butI  think  they  collect
 the  money  in  instalments,  and  distribute  prizes  following  the  draw  of  lots.
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 Mr.  Speaker:  Let  him  have  first  hand  experience  by  becoming  a  member
 of  some  chit  fund.

 प्रदान  साया  ८७४  के  बारे  में

 श्रेय  महोदय
 :

 ध्यान  दिलाने  वाली  सुचना  |

 श्री  हरि  विष्णु कामत  :  नियम  ४६  के  परन्तुक  के  श्रत्तगंत  प्रश्न  संख्या  ८७५  का  उत्तर

 दिया  जा  सकता  है  ।  मंत्री  उत्तर  देने  के  लिये  राजी  हैं  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  यह  मंत्री  के  राजी  होने  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  यदि  मंत्री  प्रार्थना  करते  हैं  केवल

 तब  )  .

 श्री  पूरी  विष्णु  मेरे  साथी  भी  मेरा  समर्थन  कर  रहे  हैं  ।

 शी  हेम  थी  यदि  arg  मंत्री
 की  at  देखें

 .  .  .

 महोदय
 :

 मेरे  कान  उनकी  तरफ़  हैं  ।

 :  #  हक  $  ६  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 qa  पाकिस्तान  में  अल्पसंख्यक  समुदाय

 *€७५.  थ्री  हरि विष्णु  क्या  निर्माण  श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  ge  पाकिस्तान

 से
 art  वाले  शरणाधियों के  पुनर्वास  के  सम्बन्ध  में  १२  qe4y  के  अल्प

 सुचना  प्रश्न  संख्या
 ८

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  पाकिस्तान  से  भाग  कर  माने  वाले  र  अल्पसंख्यकों  को  उचित

 सहायता देने  के  लिए  देश  के  गैर  सरकारी  लोको पका रों  संगठनो  सरकारी

 सरकारी संयुक्त  राष्ट्र  से  सम्बन्धित  विदेशी
 संगठनों  से  कपिल  करने  का  विचार  कर

 रही

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  की  जा  रही  है  ?

 निर्माण  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  (3)  मामले  पर  fat

 नहीं  किया  गया  है

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।'

 दिल्ली  में  जल  संभरण

 थी
 राम  रख  यादव  :,

 R05  शी  विश्वनाथ  पाण्डेय  :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  क्या  सरकार
 राजधानी

 में  उत्तम  पीने  के  पानी
 की  सप्लाई  के  लिए  वजीराबाद

 बांध
 के  निकट  पानी  का  स्तर  ५-७  फुट  ऊंचा  करने  का  क्वार  कर  रही
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 _

 याद  तो  योजना  का  रूपरेखा  क्या  कौर

 उस  पर  अनुमानतः  फ़ितना  धन  व्यय  होगा ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  शौर  दिल्ली  नगर
 निगम

 ने  यह

 किया  है  कि  agar  नदी  में  वजीराबाद  गर  बांध  से  पहले  पनी  के  स्तर  जो  कि  इस  समय  ६७२४

 फूट  बढ़ा  कर  ६७४.५  फुट  कर  दिया  जाये  ।  मह  धीरे  धीरे  किया  जायेगा  ।

 जलमग्न  भूमि  के  लिये  किसानों  को  प्रतिकर  देने
 के

 अतिरिक्त  इसमें  कोई  कौर  व्यय

 नहीं  करना  पड़ेगा  ।  इस  बात  का  पता  नहीं  है  कि  प्रतिकर  की  कितनी  राशि  दी  सपरेगी  ।

 Children’s  Diseases

 0979:  Shri  Vishwa  Nath  Pandey:  Will  the  Minister  of  Health  be  pleased’

 to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to  formulate  anew  scheme  in  the  coun-

 try  to  provide  for  the  treatment  of  children’s  diseases  and  training  of  competent

 persons  in  this  connection ;
 and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and  when  it  will  be  implemented  ?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila  Nayar)  :  (a)  (0)  The  Govern-

 ment  with  assistance  from  W.H.O.  and  UNICEF  has  formulated  a  scheme  for

 the  development  of  paediatric  training  and  Services  in  Medical  Colleges  and

 District  Hospitals  in  India.  The  scheme  embraces  the  following  important

 phases  for  improving  paediatric  training  and  services  in  Medical  Colleges

 (1)  improvement  and  expansion  of  teaching  staff ;

 (ii)  improvement  of  service  and  teaching  facilities  in  teaching  hospitais—
 in  wards,  laboratory  and  outpatient  departments;  and

 (iz)  establishment  of  a  close  working  relationship  between  the  Central

 teaching  institution  and  MCH  services  both  in  rural  and  urban  areas

 with  a  view  to  developing  the  paedia  trictraining  aspect  in  Social  &

 Preventive  Medicine.

 The  improved  teaching  facilities  will  help  to  provide  undergraduates  with

 a  better  knowledge  in  the  field  of  clinical  and  social  paediatrics  and  will  also

 help  in  post-graduates  paediatric  training.

 The  plan  for  assistance  to  Paediatric  Departments  of  district  hospitals  aims

 at  the  development  of  specialised  services  at  the  district  level,  Doctors  with

 postgruaduate  qualification  posted  at  the  District  Hospital  will  organise  regular
 paediatric  consultations  at  the  sub-district  level.

 nment  with  UNICEF  and  WHO.

 A  Master  plan  of  Operations  in  this  connection  has  been  signed  by  Gover-

 -
 Under  the  Master  Plan  of  Operations,  the  W.H.O.  will  provide  such  te-

 chnical  assiatance  as  may  be  required  for  the  successful  execution  of  the  project.

 The  UNICEF  will  provide  to  the  medical  collecges  and  district  hospitals

 fulfilling  the  prescribed  criteria,  technical  supplies  and  equipment  to  the  extent
 of  $5,80,500.  This  allocation  is  in  addition  to  the  UNICEF  assistance  re-

 ceived  earlier  for  the  entension,  reorientation  and  improvement  of  teaching  and

 service  in  child  health  in  a  number  of  medical  colleges  in  India.

 The  commitments  of  Government  will  be  inter-alia  to  provide  all  personnel,
 materials,  permises,  equipment,  supplies,  services  and  local  expenses  necessary
 for  the  implementation  of  the  project.
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 घान  पर  पेशगी  देने  को  अधिक्तम  सीमा

 पर  श्री  प्र०  to
 चक्रवर्ती |

 कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  रिज  बेक  ने  aqgfar  बैंकों  को  निदेश  जारी  किया  है

 जिसके  द्वारा  इस  वर्ष  धान  पर  पेशगी  देने  की  अधिकतम  सीमा  निश्चित  कर  दी

 गई

 सीमा  किस  प्रकार  निश्चित  की  गई

 क्या  भांडागार  रसीदों  पर  दी  जाने  वाली  पेशियों  के  प्रतिष्ठित  दी  जाने  वाली

 पेशियों  की  अग्रेतर  अधिकतम  सीमा  लागू  कर  दी  गई  शर

 क्या  पंजाब  att  उड़ीसा  के  बैंकों  को  प्राप्त  ग्र ति रिक्त  ऋण  सीमा  इसी  प्रकार

 रहेगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (atteratt  तारके इव री  ।!  ही

 (a)  बेंकों  को  यह  अनुमति  दी  गई  है  कि  वे  वर्ष  १९६२  में  जनवरी-फरवरी  मास  के  धान

 शर  चावल  पर  दी  गई  पेशियों  के  €०  प्रतिशत  के  बराबर  कुल  ग्रोवर  पेशियाँ  जनवरी  फरवरी

 q&Ry  से  प्रारम्भ  होते  वाले  हर  दो  मास  की  अवधि  में  बनाये  रखें  ।

 समस्त  अधिकतम  सीमा  के  भांडागार  रसीदों  पर  दी  जाने  वाली  पेशियों  के

 अतिरिक्त  पेशियों  के  सम्बन्ध  में  एक  म्रश्रतर  सीमा  जो  कि  पिछले  वर्षों  at  उन्हीं  अवधियों  में

 इन  पेशियों  के  स्तर  के  €०  प्रतिशत  के  बराबर  निर्धारित  कर  दी  गई  है  ।

 जी  हां  ।

 कांग्रेस  का  भुवनेश्वर  अधिवेशन

 टप  श्र  हरिहरन  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कांग्रेस  के  भुवनेश्वर  में  हुएं  अधिवेशन  तथा  उसमें  किये  गये  नीतियों  के  प्रसंग

 सम्बन्ध  में  कांग्रेस  दल  से  कोई  पत्र  मिला

 उसमें क्या  सिफारिशें  तथा  सुझाव  दिये  गये  हैं  तथा  उस  पर  सरकार  की

 क्या  प्रतिक्रिया  डोगर

 यदि  कोई  उत्तर  भेजा  गया  है  तो

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (asttactt  तारकेश्वर  :  से  एक  पत्र  अखिल

 भरतीय  कॉंग्रेस  समिति के  कार्यालय से  प्राप्त gar  था  जिसके  साथ  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेसਂ  के

 में  हुए  श्रधिवशन  में  पास  किये  गये  श्रमिक  संकल्प  की  एक  प्रति  भी  थी  ।

 पत्र  की  प्राप्ति  की  सुचना  दे  दी  गई  थी  ।

 निर्यात  के  कम  मूल्य  के  तथा  श्रायात  के  अघिक  मूल्य  के  बीजक  बताना

 *€८४.  aft  महेश्वर  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)
 क्या  निदेशालय  ने  संघ  सरकार  को  एक  योजना  पेश  की  है  जिसमें  निर्यात  के
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 कम  मूल्य
 के

 बीजक  बनाने  आयात  के  अधिक  मूल्य
 के

 बीजक  बनाने
 को

 रोकने  के  उपायों
 का

 सुझाव  दिया  है  ;

 यदि  तो  मामले  में  संघ  सरकार  कै  क्या  निर्णय  हैं  ;

 १९६३  में  विदेशी  मुद्रा विनियम के  उल्लंघन  के  कितने  मामले  हुए  कौर  वह  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  के  थे  ;  श्र

 मामलों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तारकेश्वर  :  ae  आयात
 के

 अधिक  मूल्य  के  बीजक  बनाने  के  मामलों  में  प्रभावशाली ढंग  से  कार्यवाही  के  लिये  एक  योजना  प्रवर्तन

 निदेशक  द्वारा  सरकार  के  समक्ष  पेश  की  गई  थी  कौर  वह  विचाराधीन  इस  योजना के  oes

 कुछ  अतिरिक्त  कर्मचारियों  की  व्यवस्था  करनी  पड़ेगी  ।

 और  प्रबंधन  निदेशालय में  9&&38  में  दरजे  किये  गये  मामलों की  संख्या  ERS

 थी  ।
 इन  में  से  ३७०  मामलों  जिनमें  लगभग  ६४५  लाख रु०  की  विदेशी  मुद्रा  weave

 २६  VERY  न्याय
 निर्णय  किया  गया

 ।  ६.७  लाख  रु०
 के  जुर्माने  किये  गये

 डर  लगभग २  लाख  रु०  की  विदेशी  मुद्रा  ae  भारतीय  जब्त  की  गई
 ।

 सरकारी  कमंचारियों  की  सस्ते  मूल्य  पर  श्रनाज  दिया  जाना

 _  श्री  यशपाल सिह
 *eay

 श्री  प्र०  चे  बुझा

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  सरकारी  कर्मचारियों  को  सस्ते  मूल्य  पर  अनाज  देने  का  विचार  कर  रही

 यदि  तो  ध्रन्तिम  निर्णय  कब  तक  किये  जाने  की  संभावना  है  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकारी  तमंचा  रियों  के  संघों  का  परामशे  लिया  जायेगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तारकेश्वर  ae
 «  महंगाई  भत्ता

 मार  केस् था  न  पर  सरकारी  कर्मचारियों  को  सस्ते  मूल्य  पर  देने  कै  प्रश्न  पर  सरकार  भ्रध्ययन

 कर  रही  है  ।  इस  पर  विचार  करने  में  समय  लगेगा  |

 कुछ  प्रतिनिधियों  से
 सलाह

 लेने  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 मद्य  निषेध

 श्री  प्र०  पद्  बर्रा

 श्री  ध्र्म  qo

 श्री  महेश्वर  नायक
 :

 थी  दी०  दार्मा ै
 €८६

 श्री  प्रेमचन्द  इलाका

 aft  घेवर

 कया  योजना  dat  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे कि  :

 (=)  मद  निषेध  सम्बन्धी  टेकचन्द  समिति
 को  काम  समाप्त  करने के  लिए  मदीने की
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 कौर  waft  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  इस  वृद्धि  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  प्रतिवेदन  का  प्रथम  भाग  भेज  दिया  गया  है  कौर  यदि  तो  उसकी

 मुख्य  विचार  तथा  सिफारिशें क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  लारकइवरी  :  att  (a)  मामला

 विचाराधीन है  ।

 प्रतिवेदन दो  खण्डों  में  होगा  ।  श्राशा  है  कि  दल  प्रतिवेदन  का  प्रथम खण्ड

 Geer  कमेन्ट  तक  सरकार  को  दे  देगा  |

 नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  क  कृत्य  तथा  शक्तियां

 #Eo9,  श्री  हरि  विष्णु  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक  के  कृत्य  तथा  शक्तियों  की  परिभाषा

 करने  के  उद्देश्य  से  विधान  पुरःस्थापित  करने  का  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  कब  तक  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तारकदवरी  :  (#)  हां  ।

 वर्ष  के  oer  से  पहले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  का  प्रयत्न  किया  जायेगा  ।

 set  हीं  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान  नहर

 *£६८. थी  हरिश्चन्द्र  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  नहर  के  निर्माण  का  काम  निर्धारित कार्यक्रम  कै  अनुसार

 तथा  शीघ्रता  से  नहीं  हो  रहा  है  ;

 यदि
 तो

 काम  कितने  पीछे  है  कौर  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  पर

 काम  की  प्रगति  को  निर्धारित  काय  क्रम
 के  श्रतुसार  लाने

 के
 लिये

 क्या  कदम
 उठाये

 जा
 रहे  हैं

 !

 सिचाई  भर  विद्युत  मंत्री  कु०  ल०
 हां

 ।

 इसमें  एक  ay  का  अन्तर  है  ।  ठीक  कारणों  का  पता  लगाया  जा  रहा  है
 |

 परियोजना  &  शीघ्र  निर्माण  के  बारे  में  उपाय  करने
 के  लिये  राजस्थान के  मुख्य

 मंत्री

 के  साथ  बातचीत हो  रही  है  |

 भुवनेश्वर  में  कर्मचारियों  के  लिये  क्वाटर

 १९९३.  श्री  रामचन्द्र  क्या  वित्त  मंत्री  १७  १९६३  के  ग्र तारांकित  प्रश्न

 संख्या  ३०४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि भुवनेश्वर में  महाल

 उड़ीसा
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 त्रसन  ल  €,  १६६४  लिखित  उतर

 के  श्रेणी  २  arc  श्रेणी  ४  के  तमंचा  रियों  के  लिये  प्रतिष्ठित  क्वार्टरों  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  अरब

 तक  क्या  प्रगति  हुई है
 ?

 RAE  भ्र रति रिक्त  क्वार्टरों के  लिये  नक्श वित्त  मंत्री  ति०  त०

 भ्रनमान तेयार  किये  गये  हैं  ।  श्रावश्यंक व्यय  की  मंजूरी  शीघ्र  ही  दी  जाने वाली  है  ।  निर्माण का

 काम  उसके  बाद  आरम्भ  होगा  |

 Medicinal  Plant

 1994.  Shri  Sidheshwar  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Health  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  news  item  pub-
 lished  in  the  Nav  Bharat  Times  dated  the  25th  March,  1964  that  the  Chairman
 of  the  Medicinal  Plants  and  Garden  Committee  appointed  by  the  Gujarat  Go-

 ‘vvernment  has  discovered  the  medicinal  plant  ‘“‘Sanjeevaniਂ  ;  an

 (b)  if  so,  whether  Government  have  investigated  the  matter  ;  and

 on  the  Table  ?
 (0)  प्  so,

 mieten
 a  statement  giving  details  of  the  discovery  will

 be  laid

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila  Nayar)  (a)  Government  have
 seen  the  news  item.

 (b)  and  (c)  Information is  awaited  from  the  Government  of  Gujarat  and

 will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  in  due  course

 आस्ट्रिया  के  साथ  व्यापार  करार

 श्री  भी०  प्र०  यादव

 Zeey  श्री  बिशन चन्द्र  सट

 श्री  घवन

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 भारत
 a

 श्रास्ट्रियी  ने  आस्ट्रिया  से  पूंजीगत  scat  at  खरीद

 के  सम्बन्ध  में  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किये

 यदि  तो  करार  के  निबन्ध  शर्तें  क्या  हैं  ;  श्र

 आस्ट्रिया  से  किन  cee  ar  आयात  किया  जायेगा  कौर  वहां  किन  वस्तु ग्र ों  का  निर्यात

 किया  जायेगा
 ?

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  +
 [  आस्ट्रिया  से  पूंजीगत  के  प्रख्यात

 के  लियें  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किये  गये  ये  आयात  की  वस्तुयें  दो  देशों के  बीच

 २३  1&8  ११  १९६३  को  हस्ताक्षर  किये  गये  दो  ऋण  सम्बन्धी  करारों

 के  अ्रन्दर झ्रा जाती हैं जाती  हैं

 att  इन  दो  जिनके  अन्तरगत  भारत  को  २३८  लाख १८३

 लाख  रु०  की  अदायगी  २०  समान  लगातार  श्रधेवर्षीय  किश्तों  में  की  जायेगी  ।  ले

 ऋण
 की

 पहली  किश्त  १  १९६४ को  दी  जायेगी  कौर  दूसरे  ऋण  की  पहली  किश्त
 १  जनवरी
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 Written  Answers  April  9,  1964
 aoa

 Veo HT ey TAA | को  दी  जायेगी  ।  पहले ऋण  के  लिये
 ब्याज

 की  दर  ६  प्रतिशत  है  जब  कि  दूसरे  के  लिये

 4'/e  प्रतिशत  है

 भारत  सरकार  को  ऋणों  के  श्रन्तगंत  दी  जाने  वाली  को  चुनने  की  स्वतन्त्रता  होगी

 बशर्ते कि  वस्तुयें  राष्ट्रीय  की  बनी  हुई  हों  ate  क्रयादेशों  का  पर्याप्त  पालन  हों  ।  दोनों  ऋणों की

 नकद  अदायगी  की  जायेगी  श्र  भारतीय  के  निर्यात  के  बारे  में  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 बिजली का  घरेलू  सामान

 १९९६.  श्री  यशपाल  fag:  क्या  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  बिजलीਂ  के  घरेलू  सामान  के  लिये  श्रीनिवास किस्म  नियन्त्रण  लागू

 करने का  विचार  रखती  है  ;  कौर

 यदि  तो  मामले  में  कब  निर्णय  किये  जाने  की  तराशा  है
 ?

 सिंचाई  ate  विद्युत  मंत्री  Fo  लठ  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 |

 मोनो  से  प्राप्त  उत्पादन  राजस्व

 VEL,  श्री  उठ  चं०  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  8 e3-€¥ Fh में  चीनी  से  उत्पादन  शुल्क  के  रूप  में  कम  राजस्व  प्राप्त

 हुआ

 यदि  तो  यह  ग्राम दनी  वर्ष  के  प्रत्येक  चतुर्थ  भाग  में  पिछले  ae  की  उन्हीं  अवधियों

 के  मुकाबले में  कसी  थी  ;  कौर

 प्रा मदनी  की  इस  कमीਂ  से  चीनी  के  उत्पादन  में  कितनी  कमी  का  पता  चलता  है  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  ao  :  हां  ।

 wafer  जानकारीਂ  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  मे  रखा

 गयो  ।  देखिये  संख्या  एल  टी-२६७१/६४]

 क्योंकि  उत्पादन  शुल्क  निकासी  के  समय  लिया  जाता  इसलिये  राजस्व  की  कमी

 सेਂ  उत्पादन  की  कमी  का  सही  पता  नहीं  चल  सकता
 ।

 उत्पादन  के  आंकड़ों  से  पता  है

 कि  FERRE  में  उत्पादन  पिछले वर्ष  के  मुकाबिले  में  १३०१  (v00)  वीवीएस कम

 उत्तर  प्रदेश  में  सुनारों  को  पुनः  रोजगार  दिलाना

 १९९८.  श्री  विश्वनाथ  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  स्वर्ण  नियन्त्रण  mea के  कारण

 बे  रोजगार  हुए  सुनारों  के  बच्चों  की  शिक्षा  के  वित्तीय  सहायता  की  व्यवस्था  के
 लिये  प्रार्थना

 की  है  शै
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 २०  १८८६  लिखित  उत्तर

 क्या  राशि  मंजूर  की  जा  रही  है  ;

 (7)  कितनी  वित्तीय  सहायता दी  गई  है

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  हां  ।

 are  प्रश्न  विचाराधीन हैं  ।

 वा  गह

 थी  महेश्वर  नायक बक

 ह  श्री  दया मलाल  सर्राफ

 कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कई  मंजिलों  वाली  इमारत  में  गहਂ

 जिसकीਂ  स्थापना  सम्बन्धी  योजना  को  उनके  मंत्रालय  ने  श्रीमोहन  कर  दिया  है  शौर  जो  जनपथ

 पर  स्थापित  किया  के  द्वारा  किस  प्रकार कीਂ  सेवा  की  जायेगी ate  इसका  ब्यौरा

 क्या
 है

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  नायर ):  गृह  स्थापित  करने  का  मुख्य  उद्देश्य

 के  लिये  एक  केन्द्रीय  स्थान  पर  सभी  प्रकार  की  प्रवीण  मंत्रणा  कौर  राय
 की

 व्यवस्था  करना  है
 भवन  में  सभी  प्रकार  के  व्यवसायिक  व्यतीत  श्र  विशेषज्ञ  जैसे  कि  हद

 सलाहकार  श्रौद्योगिक  सलाहकार  ofs  ।  भवन  का  डिजाइन

 नवीनतम
 कौर  इसमें  तहखाना  पौर  प्रघस  तहखाना  १०  मंजिलें  पार्किंग  और

 सुविधाओं  की  व्यवस्था  तहखाने  पौर  श्री  तहखाने  के  क्षेत्र  में  होगी  ।  भवन  वातानुकूलित होगा

 कौर  इसमें
 ४

 लिफ्टें  होंगीਂ  ।

 गृह-किये  मंत्रालय  में  २२  qeav  को  दिल्‍ली  के  लिये  सलाहकार  समिति  की  हुई

 बठक  में  उस  समिति नें  कई  मंजिलों  वाली  जिसे  कि  सेवा  गह

 निर्माण  के  प्रस्ताव  fant  किया  ae  प्रस्ताव  का  सामान्य  रूप  से  शअनमोदन

 किया  ।  प्रस्ताव  का  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  द्वारा  aft  तक  श्रीमती  रूप  से  श्रीमोहन

 नहीं  किया  गया है  ।  इस  प्रस्ताव  के  दिल्ली  परामशंदत्ती  समिति  द्वारा  भ्रनुमोदित

 रूप  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा  श्रनमोदित  किये  जाने पर  इस  परियोजना की

 श्रीमान  लागत की  ४५०  प्रतिश्त  सरकार  से  इसकी  क्रियान्विति  के  लिये  ऋण  स्वरुप

 प्राप्त  की  जा  सकती  शेष  ko  प्रतिशत रकम  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  द्वारा  भ्र पने  संसाधनों

 से  पुरी की  सकती है  ।  श्रीमान  लागत  99.43  लाख  रु०  बनती है  कौर  आशा है  कि

 सारी  राशि  १०  वर्ष  में  वापस  कर  दी  जायेगी  |

 बंगाल  कौर  बिहार  में  विद्युत  उत्पादन

 |  डा०  रोनेन सेन

 थ्री  दीनन  भट्टाचार्य

 डा०  सारा दो दा  राय ध

 सिचाई  ak  fara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कोयला  धोने  के  कारखानों  के  उपोत्पादों  को  इस्तेमाल  कर  के  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 बंगाल  बिहार  क्षेत्र  में  क्या  विद्युत  कार्यक्रम  अपनाये  गये  हैं  ;  कौर

 (@)  इस  सम्बन्ध  में  नीति  का  कया  ब्यौरा है  ?
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 साधा
 Answers  Chaitra  20,  1886

 (Saka)

 सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  Fo  ल०  :  ae  मामले  में  भारत

 सरकार की  नीति  यह  है  जहां तक  संभव  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  के  भावीਂ  विकास की  योजना

 इस  ढंग  से  बनाई  जाये  कि  कोयला  धोने  के  कारखानों  से  प्राप्त  दरम्याने  कोयले  का

 उपभोग  किया  जा  सके  ।  जिन  मामलों  में  किन्हीं  क्षेत्रों
 की  बिजली  सम्बन्धी  आवश्यकता  पुरी  करने

 केਂ  लिये  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  स्थापित  करने  कीਂ  बजाय  वारी  मिडलिंग्सਂ  पर  श्रृंगारित  विद्युत

 उत्पादन

 केन्द्रों
 से  उन  क्षेत्रों  को  बिजली  मे  जना  सस्ता  वहां  दूसरे  विकल्प  को  श्रधिमान  दिया

 बशर्ते  कि  मीटिंग्स  उपलब्ध  हों  ।

 बंगाल  बिहार  क्षेत्र  में  GE RV—QR  FERAL EG  के  लिये  की  प्रत्याशित

 उपलब्धता  २८.६  ौर  ४१.६  लाख  मीट्रिक टन  इन  मात्राओं में  ate  उसी  क्षेत्र

 में  बिजली  घरों  की  इंधन  सम्बन्धी  ब्रावश्यकताओं  में  परस्पर  श्रतुपात  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।

 चौथी  योजना  केਂ  लिये  वियत ४ *४  विकास  कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप  देने  विद्यमान  बिजली  घरों  का

 विस्तार  कर  के  या  नये  बिजली  घर  स्थापित  कर  अतिरिक्त  विद्युत  जनन  क्षमता  की  स्थापना

 उक्त  परा  में  उल्लिखित  नीति  के  ग्रनुसार  की  जायेगी  ।  आशा  है  कि  चौथी  योजना  के  wed  TH

 ‘ararey  मिर्डॉलिग्सਂ  उपलब्धता  लगभग  १४८  लाख  मीट्रिक  टन  हो  जायेगी  ।

 कं  जीरकपुर  सिचाई  योजना

 २००१.  श्री  प०  कुन्दन  :  क्या  सिवाय  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  ने  केरल  में  कंजिशपुरा  सिचाई  योजना  का  अनुमोदन  कर  दिया

 (a)  यदि  तो  योजना  के  कब  क्रियान्वित  होने  की  आशा  कौर

 (7)  क्या  केरल  सरकार  ने  योजना  की  क्रियान्विति  के  लिये  कोई  वित्तीय  सहायता  मांगी  है
 ?

 तिहाई  शरीर  विद्युत  मंत्री  शून्य  ल०  :  जी  २४-३-१९६४  को  ॥

 प्रारम्भिक  निर्माण
 कार्य  चालू  है

 ।

 (7)  जी  इस  योजना  पौर  अन्य  परियोजनाओं  की  शीघ्र  क्रियान्विति  के  लिये  उन्होंने

 २  से  ३  करोड़  तक  की  अतिरिक्त  राशियों  की  मांग  की  है  ।  परन्तु  उपलब्ध  संसाधनों

 अनुमोदित  कार्यक्रमों  के  बीच  पहले  से
 जो

 बड़ा  है  उसके  कारण
 इस  प्रार्थना  को  स्वीकार

 करना  सम्भव  नहीं  हो  सका  हैँ  |

 ग्रामीण  औद्योगिक  परियोजनाएं

 थी  टामच्द्र  इलाका  :

 २०० २१  थ्री  घुलेदवर  मीना  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  में  इस  समय  कितनी  ग्रामीण  परियोजनाएं  प्रौढ़

 इस  प्रयोजन  के  लिये  qeqR—-R¥  में  केन्द्र  द्वारा  राज्य  कों  कितनी  राशि  दी
 गई

 ?

 fea  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तारक  बवरी
 ः  (%)  उड़ीसा  राज्य  में

 a  ग्रामीण  उद्योग  बार पाली  तौर  जाजपुर  परियोजनाएं  चालू  हैं  ।
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 इस  कार्यक्रम  के  श्रस्तगंत  १९६३-६४  के  लिये  केन्द्र  ने  राज्य
 सरकार

 के
 लिये  ६  लाख

 रु०  की  राशि  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  मंजूर  की  है  ।

 विदेशी  सवर्णो  को  दी  गय  रायल्टी

 Qoo}.
 (  श्री  कुलेश्वर  मोना  :

 श्री  रामचन्द्र  इलाका  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  पिछले  छः  महीनों  में  सरका री

 सरकारी  दोनों  क्षत्रों  द्वारा  विदेशी  सोथो  को  दी  गयी  रायल्टी  की  कुल  रकम  कितनी  है  ?

 faa  मंत्री  ति०  तगण  विदेशी  सार्थों  को  दी  गयी  रायल्टी  के  ATH

 रूप  से  उपलब्ध  नहीं  हैं  परन्तु  इनको  व्यापारिक  चिन्हों  के  प्रतिलिप्यघिकार  att

 विदेशी  मशीनों  इरादी  के  रूप  में  दिये  गये  किराये  सम्बन्धी
 रां  कड़ों

 के  साथ  भुगतान-संतुलन  तालिका

 में  मिला  दिये  जाते  सरकार  के  पास  जिस  ग्रीम  छमाही  के  ning  हैं  वह

 FERR  हैं  ।  इस  अवधि  में  रायल्टी  समेत  इन  भुगतानों  के  कारण  विदेशी  सार्थों को  २४३  9.0  लाख

 रुपया  भेजा  गया  ।

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  ि कन्द्र

 २००४.  /  ही
 घूल दवर च्े  मोना  :

 at
 रामचन्द्र

 इलाका
 :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  देश  भर  में  ऐसे  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की

 कया  संख्या  ह  जिनमें  शिव  १९६६  3-4  में  तीन  महीनों  से  प्रतीक  समय  तक  कोई  डाक्टर  नहीं  था  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।

 में  रखा  गया  ।  afar  संख्या  एल०  टी ०  २६७२/६४]

 हिन्दुस्तान  हाउसिंग  Garett

 Roo,
 श्री  घुनदवर

 :

 श्री  रामचन्द्र  उलाका

 कपा  ware  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फैक्टरी  ने  ag  qe 3-4  में  कुल  कितना  लाभ  प्रतीत  किया ;
 प्र

 क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  थे  ate  उनको  किस  हद  तक  प्राप्त  किया  गया  ?

 श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  :
 गेर-लेखापाल  क्षिलेखों

 के  अनुसार  फ़ैक्टरी  नेवी  १६  ६३-६४  की  पहली  तिमाही  में  इस  फैक्टरी  को  ४.८१  लाख  रुपये

 को  लाभ  हुमा  ।  बाकी  तीन  महीनों  के  लेखे  wey  तैयार  नहीं हैं
 ।

 १९६४  के  wea  तक  कम्पनी  ने  PRE.  ४६  लाख  रुपये  मूल्य  का  उत्पादन

 किया  जबकि  उसी  ग्रवंधि  के  लिये  उत्पादन  का  प्राक्कलन  920.22  लाख  रुपये  का  था  ।
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 April  9,  1964

 प्रबन्ध  अभिकरण

 Qook.
 |  श्री  qetzazt  मोना  :

 थ्रो  रामचन्द्र  इलाका  :

 क्या  वित्तमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कितने  मामलों में  वर्ष  GERR- RY  में  समवाय

 अधिनियम  के  अ्न्तगंत  प्रबन्ध  अभिकरण  का  विस्तार  करने  की  afer  दी  गयी  कौर  कितने  मामलों

 में  ग्र नुम ति  देने  से  इन्कार  किया  गया  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  तल०  ३१  १९६४  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में

 नौ  मामलों  में  वर्तमान  प्रबन्ध  भ्रभिकर्ताश्रों  की  सेवावधि  बढ़ाने  की  अनुमति  दी  गयी  ।  शौर  नौ

 मामलों  यह  अनुमति  नहीं  दी  गयी  |

 बिहार  में  चेचक
 क

 टीके

 Qoo,  श्री  Fo  च०  सोच  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  के  सिंहभूम  जिल  में  चेचक  के  टीके  के  लिये  प्रयुक्त

 होने  वाली  रूसी  झ्रौषधि  का  कोई  असर  नहीं  gar  आर  इसकी  प्रतिक्रिया  बुरी  हो  रही  कौर

 यदि  तो  इस  बारे में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  नहीं  |
 बिहार  के  सिंहभूम जिले

 में  प्रयुक्त

 रूसी  शुष्क  चेचक  के  टीके  का  का  है  ौर  इसका  कोई  दुष्प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।
 शुष्क  टीका

 पहले  इस्तेमाल  की  जा  रही  तरल  ग्रोस्ज़ी  सेਂ  बढ़िया  है  क्योंकि  इसका  प्रभाव  काफी  लम्बी  अवधि

 तक  रहता है  ate  प्राथमिक  तथा  द्वितीय  प्रक्रम  पर  टीका  लगाने  में  इसमें  भारी  सफलता

 मिलती  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 ह

 Pay  Scale  of  Translators

 2008.  JS  Shri  Bade:

 ‘Shri  Onkar  Lal  Berwa  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  any  representation  has  been  received  from  technical  assistants:
 or  translators  to  the  effect  that  their  pay  scales  of
 should  be  revised  to  because  as  compared  to  the  old
 scale  of  they  are  put  to  a  loss  of  Rs.  10  and  Rs.  in  the  first  and
 the  second  year  respectively  for  two  years  consecutively  in  the  new  scale

 an
 (b)  if  so,  whether  their  request  is  proposed  to  be  acceded  to  and  ifso,  when  ;

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  या  Krishnamachari):  (a)  Yes  Sir

 Representations  were  received  from  Technical  Assistants  and  certain  other

 Similar  categories.  As  compared  to  the  old  scale,  there  is  a  loss  of  Rs.  10  and:
 Rs.  5  in  emoluments  at  the  stages  of  Rs.  320  and  Rs.  335  in  the  revised  scale:

 (and  not  in  the  first  and  second  years  of  the  revised  scale)  on  account  of  the  re-

 uced  rate  of  dearness  allowance  admissible  at  those  stages.
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 ना

 (0)  and  (0)  The  scale  is  not  proposed  to  be  revised  as  such  losses  occur  in

 the  case  of  other  categories  of  employees  also  for  the  same  reason  It  was  also

 open  to  the  employees  concerned  to  avoid  the  loss  by  exercising  an  option  to

 come  over  to  the  revised  scale  from  a  suitable  date  after  1-7-1959,  the  date  of

 effect  of  the  revised  scales  of  pay.

 पंजाब  A  लोहे  को  चादरों  को  कमी

 Qoo€.  श्री  दलजीत  fag  :  क्या  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब
 में  मकानों  की  छतों  के  लिये  नालीदार  लोहे  की  चादरों

 की  बहुत  कमी  कौर

 यदि  तो  इसके  स्थान
 पर  अन्य

 वस्तु  निकालने
 के  जिसे  लोग  आसानी  से

 खरीद  कया  कदम  उठाये जा  रहे  हैं  ?

 श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मे हरचन्द  :
 a

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  विस्तार  कार्यक्रम  में  १,६०,०००  टन  जस्ता  चढ़ी  लोहे

 की  चादरों  के  उत्पादन  के  लिये  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  दो  ग  र-सरकारी  फर्मों  ने  भी  तेल-शोधन

 कारखाने  के  कोलतार  से  कोलतार  रेत  मिली  नालीदार  चादरों  के  निर्माण  के  लिये

 कारखानों  की  स्थापना  के  लिये  लाइसेंस  लिये हैं  ।

 दिल्ली  में  गन्दी  बस्तियों  का  हटाया  जाना

 Rolo.  श्री  महेश्वर  नायक  :  क्या  mara  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  कहेंगे  कि  :

 गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  के  लिये  झुग्गी-झोपड़ी  योजना  के  अन्तर्गत  श्रीवास  काय

 के  लिये  दिल्‍ली  में  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वाले  कितने  व्यक्तियों  को  भूमि  आवंटित  की  गयी

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  से  जाये  aiat  गन्दी  बस्ती  निवासियों  जिनको  इस

 योजना  के  अतंत  भूमि  दी  गयी  अपने  प्लाट  बेच  दिये  शर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी है  ?

 श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर चन्द
 :  अभी  तक  दिल्‍ली  में

 सरकारी  कौर  सार्वजनिक  भूमि  पर  कब्जा  किये  लोगों  को  झुग्गी  तथा  झोंपड़ी  सफाई  योजना  के

 भ्रन्तगंत  ७,८२९  प्लाट  (२५-२५  वग
 गज  के  B,REY¥  श्र

 so-so  वर्ग
 गज  के  ३,५६५)  आवंटित

 किये गये  हैं  ।

 इस  बात  का  कोई  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता  कि  आवंटित  किस  राज्य  के  हैं  ।

 यह  पता  लगा  है
 कि  लगभग  ३००  प्लाट  बिके  हैं  ।

 सभी  मामलों  में  gare  नोटिस  जारी  किये  गये  हैं  ।  लगभग  २००

 नीतियों  का  आवंटन  te  कर
 दिया  गया  है  झ्र ौर  उनसे  कब्जा

 वापस  लेने  के  लिये  कार्यवाही  की  जा

 रही
 है  ।
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 श्रमिक  सवाल

 २०११.  श्री  दे०  जो०  नायक  :  योजना  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  योजना  आयोग  को  तिरूचि  के  दो  कालिजों  द्वारा  किये  गये

 आधिक  सर्वेक्षण  का  प्रतिवेदन  मिल  गया  और

 यदि  तो  सर्वेक्षण  की  उप पत्तियां कया  हैं  ?

 हां  । वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तारक  दूरी  :

 उप पत्तियां  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी  हैं  ।  में  रखा  गय या  ।  देखिय  संख्या

 शल०  zo
 २६७३/६४]

 Illicit  Distillation  in  Delhi

 Will  the  Minister  of  Fimamce  be  pleased  to

 state  ;:

 2012.  Shri  Kachhavaiya

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  illicit  distillation  is  increasing  day  by  day  in

 Delhi  ;

 (b)  if  so,  the  number  of  cases  of  illicit  distillation  detected  last  year  ;
 an

 (८)  the  number  of  persons  prosecuted  in  this  connection  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.  Krishnamachari) :  (a)  There

 has  been  some  increase  in  the  number  of  cases  of  illicit  distillation  detected

 during  1963,  as  compared  to  the  preceding  years—

 Year  No  of of  cases
 illicit  distillation

 detected

 1961  106

 1962  95

 1963  140

 (b)  140

 (c)  159

 कोयला  परिवहन  समस्या

 २०१३  श्री  दी०  चे  शर्मा :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  विदेशी  परामशंदाताश्रों
 के

 दल  ने  भारत में  कोयला  परिवहन  समस्या

 के  बारे  में  अपन  अन्तिम  प्रतिवेदन  दे  दिया  है

 यदि  तो  प्रतिवेदन  में  क्या  मुख्य  सुझाव  दिये  गये  अर

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  विलम्ब  के  कया  कारण
 हैं  ?

 ?

 वित्त  मंत्री  ति०  ao  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
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 यह  कार्य  अन्तिम  चरण  में  है  ae  काम  को  देखते  हुए  यह  नहीं  कहा  जा  सकता
 कि

 इसमें  कोई  भ्रनुचित  विलम्ब  हुआ  है  ।

 घोखा-निरोधਂ  दस्ता

 दी०  do  फार्मा  :

 श्री  सिद्धपुर  प्रसाद २०१४.

 1  श्री  प्र०  र्‌०  चक्रवर्ती

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बता ने  की  छपा  करेंगे  कि  निगमित  क्षेत्र  में  धन  सम्बन्धी  ग्रपराधों  को  रोकने

 कौर  दण्ड  देने  वो  लिये  एक  उच्च-शक्ति  प्राप्त  धोखा विरोधी  दस्ता  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर

 कितनी  प्रगति  हुई  हे  ?

 fara  मंत्रो  त०  कृष्णमाचारी )
 :  राजस्व  विभाग  के  अधीन  वर्तमान  छापा  कौर

 चर  संगठनों  के  क्षत्र  भ्र ौर  कार्य  का  अध्ययन  करने  ग्रोवर  इनकी  गतिविधियों  को  समेकित  करने  अर

 कायें-क्षेत्र  बढ़ाने  के  लिये  सुझाव  देने  के  लिये  एक  आन  स्पेशल  ड्यूटी  नियुक्त  किया  गया

 है  ।  इस  पदाधिकारी
 ने

 अपना  प्रतिवेदन
 दे  दिया है  प्रौढ़  अब  वह  सरकार

 के
 विचाराधीन  है  ।

 T.  B.  Sanatorium  in  Distt.  Sikar,  Rajasthan

 2015.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  Will  the  Minister  of  Health  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Kalyani  Arogya  Sadan  (T.B.  Sanatorium)
 Saraswati,  District  Sikar,  Rajasthanਂ  is  under  construction ;

 and
 (b)  ifso,  the  assistance  given  by  the  Central  Government  for  the  hospital;

 (c)  the  number  of  beds  to  be  provided  therein  e

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila  Nayar):  (a)  Yes.  Shri  Kalyan
 Arogya  Sadan  is  constructing  a  T.B.  Hospital  at  Sanwali,  Sikar  District,  Rajas-
 than.

 (b)  The  following  grants  have  been  sanctioned  so  far  to  the  hospital  for  the

 purposes
 mentioned  against  each

 a

 Year  Amount  Purpose
 ns  San  धा

 Rs.

 1962-63  10,000  for  starting  a  clinic  and  T.B.  Control

 programme.

 1962-63  30,000  for  the  purchaseof  too  M.A.  X-Ray
 plant.

 1963-64  50,000  for  the  purchase  of  one  operation  table,

 operation  light(mobile)  on  a_  stand,

 Boyle’s  anaesthesia  apparatus,  steam

 sterilizer,  electric  sterilizer,  cold  water

 sterilizer,  electric  sterilizer  and  bowl

 sterilizer,  electric  sterilizer  apparatus  &

 portable  sterilizer  (instrument).

 (c)  600  beds.

 ‘Anti  Fraud  Squad.
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 सुती  का  जब्त  जाना

 थ्री  जैसे

 श्री  मान  लग  जाधव

 att  लोनो कर

 २०१६.

 क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 वर्ष  9&&3  राज्य  सुती  हथकरघा  कपड़े
 की  जब्ती  के  मामलों  की  संख्या

 ब्या  है

 ;

 (a)  जब्त  किये  गये  कपड़े  की  क्या  मात्रा  है  रोक  कितने  मामलों  में  निर्णय  कर  लिया  गया

 है  ;  at

 इन  मामलों  को  alae  रूप  से  निबटाने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 वित  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी ):
 से  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 जाता  जिसमें  (१)  वर्ष  4&3  में  इस  झ्राधार  पर  रोकें
 गये/जब्त

 किये  गये  सुती  हथकरघा

 कपड़े  कें  मामलों  की  राज्यवार  संख्या  दी  गई  कि  इस  कपड़े  को  उत्पादन  स्थल  &  बिना  केन्द्रीय

 उत्पादन  शुल्क  चुकाये  उठाया  रोकें
 गये  किये गये  कपड़े  की  मात्रा दी  गई  है  ;  ग्रोवर

 मामलों  की  व्तंमान  स्थिति  बताई  गई  है  ।  में
 रखा  गया

 ।  देखिये

 संख्या  एल०  नौ  RV¥/E¥]

 सुत  के  स्टाक  पर  उत्पादन-शुल्क

 श्री  ७५ ७५ जब

 श्री  लोनी कर  :

 श्री  सा०  ल०  जाधव :

 ok.

 1

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  २९  qeRY  कौर  १  qeRV  को  लिये  गये  धागे कें

 स्टाक  पर  भेदात्मक  उत्पादन  शुल्क  वसूल  करने  के  लिये  आदेश  जारी  किये  गये  हैं  ;

 क्या
 ae  सच  है

 कि
 किसी

 विशेष
 दिन  तैयार  बीमਂ

 पर  भी
 शुल्क  लगाया  जा

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्पादन शुल्क  अधिकारी  बीमਂ  के  वजन  पर  ग्रोवर  कोरे

 के  शुद्ध  वज़न
 पर

 शुल्क  वसूल कर  रहे  हैं  ;  कौर

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्न  क्षेत्रों  में  विभिन्न  तरीके  प्रगटाये जा  रहे  हैं  ?

 fra  मंत्री
 ति०  त०  नहीं  ।  एक  कम्पोज़िट मिल  में  बुनने

 के

 लिये  इस्तेमाल
 न

 किये  जाने  वाले  सुती  धागे  पर  शुल्क  की  दो  दरें  (१)  कारखाने
 में  गुच्छों  के  रूप

 में  भेजे  जाने  वाले  इकहरे  चाहे  वह  कोरा  हों  या  रंगा  बट  हुए  धारे  पर  कोटा )

 शुल्क
 की

 निम्न  दर  ate  (२)  अन्य  धागे
 के  लिये  उच्च

 दर  ।  १  LER  से

 सीलिंग  आदि  को  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  नमक  १९४४  के  प्रयोजन
 के
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 लिये  निर्माण  का  ही  एक  तरीका  माना  गया  है  ।  तदनुसार  यदि  आरम्भ  में  aa  में  दिया  गया

 जिस  पर  निम्न  शुल्क  दर  लगा  इन  कामों  में  कराये  तो  उस  पर  भेदात्मक  शुल्क  लगाया

 चाहे  वहू  धागा  १  [ER%  से  पहले  समाप्त  किया  गया  हों  या  बाद  में  ।

 १  q&av  से  केवल  साइज्ड  धागे  पर  विशेष  उत्पादन  शुल्क  लगाया  गया  है  ।

 तदनुसार  यदि  प्रारम्भ  में  धागा  गर  साइड  रूप  में  निकाला  जाये  ate  फिर  बिजली  की  सहायता

 से  इसको  साइज्ड  बनाया  जाये  तो  उस  पर  विशेष  उत्पादन  शुल्क  लगेगा  |

 भाग  ate  भाग  (@)  के  उत्तर  में  बतायी  गयी  स्थिति  पर  गैर-साइड  कोरे

 घारो  के  वजन  के  grace पर  अथवा  धारों  पर  केन्द्रीय  उत्पादन-दशक  तथा  विशेष

 लगता  है  ;  जहां  धागा  wea  प्रकार  का  तैयार  किये  गये  धारें  के  वजन  के

 से  शल्क  लगाया  जाता  है  |

 जहां  तक  सरकार  को  पता  उत्तर  नकारात्मक  है

 महंगाई  भत्ता

 2° 8s.  श्री  प्र ०  च०  बर्रा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  ४००  रुपये  प्रति  मास  से  रिक  वेतन  पाने  वाले  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों

 ai
 महंगाई

 भत्ता  देने  के  प्रस्ताव  पर  कई  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ;  अर

 यदि  तो  उसका  स्वरूप  क्या  है
 ?

 वित्त  मंत्री  ति०  ao  :  नहीं  ।

 eq  ही  नहीं  उठता  |

 दिक  दोष  मियां

 “R20 %E.  श्री  रामपुरे  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विभिन्न  अ्रस्पतालों  में  रेलवे  दिक
 औषधियों  के  मूल  स्टैण्डड  निर्धारित

 करने  के  लिये  सेल  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  जोकि  इन  श्रौषधघियों  की  ग्रसित  की  गारंटी

 सकते  हैं  ;  श्र

 यदि  त  इन  अस्पतालों के  क्या  नाम  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  कौर  *  स्वास्थ्य  मंत्रालय  द्वारा  स्थापित

 आयुर्वेदिक  औषधि  समिति  ने  ६-८  १९६४  को  हुई  श्रपनी  बैठक  में  यह  विचार  व्यक्त  किए

 कि  उन  भ्र स्प तालों  ary teat  सम्बद्ध  एक  औषधि  सनौर  मिश्रित  मिश्रण  तैयार  करने

 के  बारे  में  मूल  स्टेंण्डडे  निर्धारित  करने  के  सेल  स्थापित  करना  वांछनीय  है  ।  यह  aly  राज्य

 सरकारों  से  जानकारी  THA  कर  रही  है  और  प्रभी  सरकार  को  कोई  निश्चित  प्रस्ताव  नहीं  भेजे

 गए
 हैं  |

 भप्रध्ययन  पर्यटन

 २०२०.  श्री  जसवन्त
 मेहता

 :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रे  ry
 पिछले  पांच  AMY  विदेशों  को  ग्र (  ययन  पर्यटकों  के  लिये  भेजे  गये  विभिन्न  मंत्रालयों

 के  सरकारी  पदाधिकारियों  की  क्या  संख्या  है  ;
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 भ्रध्ययन  कार्य  के  लिये  उन  में  से  कितनों  को  दूसरी  बार  भेजा  गया  है  ;  24.0

 उन  में  कितनों  ने  सरकारी  सेवा  छोड़  दी  है  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  )
 :  से  अपेक्षित  जानकारी  विभिन्न

 विभागों
 से  एकत्र  की  जा  रही  है  ज ्परौर  उपलब्ध  हते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 सिचाई  सुविधायें

 श्री  जो

 २०२१-८९
 हैं ०  fao  तु  पाटिल  :

 Lt  जसवन्त

 क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ro  की we  सिचाई कें  बारे  में प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  से  विभिन्न  राज्यों  में  भूमि

 कितने  प्रतिशत  वृद्धि  की  गयी  है  ;  ark

 इस  वृद्धि  के
 लिये  सिचाई  सुविचारों की  व्यवस्था  करने  की

 क्या  कसौटी है  ?

 सिचाई  sx  विद्युत  मंत्री  Fo  wo  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  प्रथम

 पंचवर्षीय  योजना  से  लेकर  बड़ी  तथा  मध्यम  रचाई  परियजनाश्रों  के  जरिये  सिंचाई  सुविधाएं  में

 की  गई  प्रतिशत  वृद्धि  बताई  गई  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संस्था  Ero  टीप

 २६७१/६४]

 fare  SS
 कंसौटी  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  २४वें  अध्याय  मं ह  स्त  है  ।

 दिल्‍ली  age  योजना

 fat  राम  रख  यादव  :
 oR,

 Lat  मुरला  मनोहर  :

 ब्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  वृहद  योजना  के  लागू  होने  से  पुर्व  राजधानी  में  स्थापित  किये  गये  कितने

 खानों  को  vera  ate  अ्रहितिकारी  माना  गया  है  ;  शौर

 यदि  तो  उनको  हटाने  दे  लिये  अथवा  वह दयो जन  के  आ  नियमित  करने  के

 लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री
 सुशीला

 :  हाल  ही  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकार  द्वाराਂ

 दिल्‍ली  में  agar  शौर  अ्रहतिकारी  उद्योगों  का  सर्वेक्षण  किया  गया  |  दि ए  नगर  निगम  द्वारा  दी

 गयी  जानकारी  के  अनुसार  गैर-स्वीकृत  क्षेत्रों  में लगभग  Eagto  उद्योग  धंधे  चल  रहे  हैं  ।  इनमें

 से  १००७  कारखाने  उद्योग की  श्रेणी  में  ma हैं  |

 वृहद  योजना  के  उपबन्धों  के  इन  उद्योगों  का  धीरे  धीरे  स्थानान्तरण  किया

 जायेगा  त्ार्कि  उत्पादन  पर  कम  से  कम  प्रभाव  पड़े  र  उद्योग  कर्मचारियों  को  कोई  भ्र नू चित

 स्थानान्तरण  के  कार्यक्रम  में  सर्वप्रथम  प्राथमिकता  उद्योगों  को  दी  जायेगी  ।
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 Committee  on  relationship  between  cities  and  villages

 2023.  Shri  Sidheshwar  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Health  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  153  onthe  13th  February,

 1964  and  state :

 Whether  the  committee  oi  relationship  between  cities  and  villages  has

 submitted  its  report;

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof;  and

 (c)  if  the  reply  to  part  (a)  above  be  in  the  negative,  the  reasons  for  the.

 delay  ?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila  Nayar)  :  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  The  terms  of  reference  of  the  Committee  are  wide  and  require  consi-
 derable  spade-work.  There  has  been  a  considerable  delay  in  the  receipt  of’

 replies  to  the  questionnaire  issued  by  the  Committee.  The  Committee  has  :

 to  visit  the  various  States  to  record  opinion  and  evidence  on  the  various  issues.

 The  Committee  has,  however,  submitted  an  interim  report  on  one  of  its  terms  :

 of  reference  viz.  Urban  Community  Development  Programme.

 विद्याथियों  क  fad  विदी  मुद्रा

 श्री  रामचन्द्र  उलका

 QoRy.
 श्री  घुलेदवर  मोना

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  qe RR-EY  कुल  कितने  विद्याथियों  को  विदेशों में  wear &  लिये  विदेशी  मुद्रा

 दी  गयी ;

 इसी
 wafer  में  उनको  कितनी  विदेशी  मुद्रा  दी  कौर

 (7)  क्या  इसी  अवधि  मं  किसी  विद्यार्थी  को  विदेशी  मुद्रा  देने  &  इन्कार  किया  गया  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  न  :  से  भ्रावव्यक  जानकारी  एक  की

 जा  रही  है  भ्र ौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जावेगी

 Development  of  U.  P.

 2025.  Shri  B.  N.  Kureel  :Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to
 state

 (a)  the  amount  allocated  for  the  development  of  Uttar  Pradesh  during
 the  First,  Second  and  Third  Five  Year  Plans  (Separately  )  ;  and

 (b)  the  amount  that  has  actually  been  given  to  and  spent  by  the  Uttar
 Pradesh  Government  during  the  above  period  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shrimati  Tar-
 keshwari  Sinha):  (a)  and  statement  is  laid  onthe  Table  of  the
 House
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 ‘Written  Answers
 April  9,  1964

 ey

 Statement

 Amount  allocated  and  expenditure  incurred  during  the  Five  Year  Plans

 eee

 (Rs.  crores)

 Plan

 allocation
 Expendi-

 ture

 incurred
 =

 First  Five  Year  Plan  क  129.8  105 .
 Second  Five  Year  Plan  253.1  229.5

 Third  Five  Year  Plan  497.0  366.7*

 *(1961-65-anticipated)

 ‘Economic  Conditions  in  Eastern  U.  P.

 2026.  Dr.  Mahadeva  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased
 ‘to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Report  of  the  Joint  Committee  appointed
 to  study  the  economic  conditions  of  the  eastern  districts  of  Uttar  Pradesh  was

 ‘recently  considered  at  a  meeting  of  the  Planning  Commission  ;  and

 (b)  if  so,  the  decisions  taken  therein  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shrimati
 ‘Tarkeshwari  Sinha):  (a)  Yes  Sir.

 (b)  The  programme  of  accelerated  development  recommended  by  the

 ‘Team  has  been  generally  accepted.  The  State  Government  are  working  out  the

 details  of  the  programme  for  1964-65.

 दिल्लो  में  गन्दी  बस्तियों  के  निवासी

 २०२७.  रहे  राम  रख  यादव  :  क्या  श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 यह  सच  है  कि  सरकार  ने  राजधानी  में  गन्दी  बस्तियों  के  निवासियों  के  लिये

 श्रीवास  की  योजना  के  अधीन  बड़े  परिवारों  को  दो  मकान  देने  के  सुझाव  को  कार  कर  दिया

 है  ;  ग्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  रुद्ब  :
 )

 अलारब  .  गन्दी
 बस्तियों

 के  निवासियों  के  बड़े  परिवारों  के  दो  मकान  देने  के  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  नहीं

 किया  गया  है  क्योंकि  गन्दी  बस्तियों  के  निवासियों  की  संख्या  बनाये  गये  मकानों  की  संख्या  से  बहुत

 अधिक  है  ate  सीमित  वित्तीय  साधनों  तथा  भूमि  की  कमी  के  कारण  यह  अन्तर  कभी  बना  रहेंगा  ।

 बहुत  से  निवासी  एक  मकान  का  सहायता  प्राप्त  किराया
 भी

 नहीं  दे  सकते  हैं
 ।  इन  को  भी  मकान

 दे  देन ेसें  ये  लोग  दूसरों  को  कि  मकानों
 को  किराये  पर

 उठायेंगे  अथवा  इन  पर  किराया  बहुत  बकाया

 हो  जायेगा  |
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 २०  १८८६  लिखित

 Health  Minister’s  Visit  to  aru  oe Sovie  t  Union

 2028.  Shrimati  Chavda:  Will  the  Minister  of  Health  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  she  had  visited  the  Soviet  Union  some  time  back  ;  and

 (b)  the  useful  experiences  gained  by  her  with  regard  to  the  system  of

 trea  ment  and  nursing  in  the  country  ?

 Minister  of  Health  (Dr.  Sushila  Nayar):  (a)  Yes.

 (b)  The  Government  of  U.S.S.R.  was  reported  to  be  spending  over  5

 per  cent  of  its  overall  budget  on  health  matters  and  the  State  Government  of

 on  health  education  and  social  welfare.  The Azirbaijan  was  spending  55%

 comprehensive  health  care  which  includes  promotional,  preventive,  curative

 and  restorative  services  was  noted.  Attention  to  maternal  and  child  health

 is  commendable.  Control  of  communicable  diseases  has  been  achieved

 successfully  by  the  working  of  the  Inspectorate  and  the  Epidemiological  and

 Sanitary  units.  The  population  thus  gets  medical  care  at  all  stages  and

 prophylactic  cover.  Industrial  establishments  have  also  first  aid  posts,  poly-
 clinic  hospitals,  specialists  institutes.  The  care  given  to  the  working  popu-
 lation  suggests  that  the  U.S.S.R.  expects  ample  returns  in  efficiency  and  pro-
 duction  due  to  physical

 fitness.

 The  standard  of  nursing  care  is  as  good  as  in  other  countries.  Medical

 and  para  medical  personnel  and  other  health  workers  are  about  2  per  cent  of

 the  population.  Health  Education  is  one  of  the  most  important  activities  of

 the  Soviet  system  and  every  doctor  and  para  medical  personnel  carries  out

 Health  Education  along  with  other  duties.  Ample  time  is  given  by  the  Na-

 tional  Radio  and  Television  for  Health  education  of  the  people.  The  health

 services  of  the  country  have  adequate  drugs  equipment,  physical  facilities  and

 personnel.  The  drugs  are  purchased  by  the  patients  attending  poiy  clinics,

 though  consultation  is  free.  Price  of  drugs  is  very  reasonable.  The  im-

 portance  attached  to  the  utilisation  of  medicinal  plants  for  the  production  of

 drugs  was  an  interesting  feature.

 Their  emergency  medical  service  has  provision  for  helping  cases  of  clinical
 death  due  to  any  cause  including  coronary  thrombosis,  head  injuries,  electro-

 cution,  drawning  etc.,  who  are  attended  to  by  mobile  teams.  In  the  case  of
 clinical  deaths  if  a  report  is  received  within  seven  minutes,  the  team  would
 make  an  attempt  to  revive  the  patient  by  modern  techniques,  and  no  death  is
 ‘considered  final  unless  attempts  at  resuscitation  having  failed.

 Ayurvedic  Registered  Physicians

 e 2029.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  e  Will  the  Minister  of  Health  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Central  Government  have  authorised  the  State  Govern-

 ments  to  declare  the  Ayurvedic  registered  physicians  as  Registered  Medical
 Practitioners  ;  and

 ste (b)  ifso,  the  names  of  the  States  which  have  adopted  this  sy  Le,  m  >?
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 Written  Answers  Chaitra  20,  1886  (Saka)

 The  Minister  for  Health  (Dr.  Sushila  Nayar)  :  (a)  No.  But
 under  rule  2(ee)  of  the  Drugs  Rules  State  Governments  have  powers  to  declare

 by  general  order  certain  persons  not  holding  qualifications  under  the  Indian
 Medical  Council  Act  as  registered  medical  practitioners.

 (b)  According  to  information  available  such  declarations  have  been  made
 in  Rajasthan,  Delhi,  Punjab,  Andhra  Pradesh,  Uttar  Pradesh  and  Madhya.
 Pradesh  in  respect  of  certain  categories  of  Ayurvedic  and  Unani  practitioners.

 mary  प्रदेश  में  मेडिकल  कालिज

 २०३०.  श्री  Fo  सूदन  राव  : क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (ER R-EY  में  गार
 ध्

 प्रदेश
 में

 मं  निकल  कालिजों  के  लिये  कुल  कितना  अनुदान  स्वीकार

 किया  गया  है  ;  अर

 FER EY  म॑  इन  कालिजों  को  कुल  कितना  अनुदान  दिया  गया  था  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  (%)  तथा  मैडिकल  कालिजों  की  स्थापना  तथा

 विस्तार  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  न लि ट ८ ह बि ट्रीय  सहायता  प्राप्त  योजना  में  शामिल  कर  ली  गई  है  ।

 राज्य  सरकारों  को  aha  सहायता  वे  भूगतान  की  प्रक्रिया  के  अनुसार  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय

 सहायता  प्राप्त  योजनाओं  देਂ  लिये  इक्ट्ठा  धन  दिया  जाता  है  तथा  धवल  एक  योजना  a  लिये  नहीं

 दिया  जाता  है  ।  मे डिकल  कालिजों  की  योजना  समेत  सभी  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  येजनाश्ों  के

 आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  को  १९६३-६४  को  ४€ .  ~-  लाख  रुपया  दिया  गया  था  ।

 ग्रा पात काल  जिस  को  बेकद्री  सहायता  प्राप्त  योजना  मान  लिया  गया  के

 मेडिकल  कालिज  ्, ् |  विस्तार के  लिये  qERR—-RY  में  राज्य  सरकार  को  ४,£०,०००  रुपये

 किये गये  थे  ।

 राज्य  सरकारों  को  alla  सहायता  प्राप्त  योजनाओं  तथा  मेडिकल  कालिजों  के  आपात

 कालीन  विस्तार  के  लिये  GER V-RY  में  तब  आवंटन  किए  जायेंगे  जब  इसमें  अतिरिक्त

 दाखिल  होंगे  ।

 Laxmi  Bank

 2031.  Shri  Kachhavaiya:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased!
 to  state  :

 (a)  the  amount  of  money  collected  and  paid  to  the  depositors  of  the  Laxmi:

 Bank  so  far  ;  and

 (b)  when  the  liquidation  proceedings  are  expected  to  conclude  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  | ह  Krishnamachari)  :  (a):

 According  to  the  information  furnished  by  the  Official  Liquidator  the  total!

 realisations  made  upto  the  31st  December,  1963,  amounted  to  Rs.  147.63  lakhs.

 Besides  payments  to  secured  creditors  amounting  to  Rs.  60  lakhs  a  total  sum  of

 Rs.  24.85  lakhs  (including  Rs.  5.33  lakhs  remitted  to  the  Companies  Liquida-

 tion  Account)  was  paid  to  the  depositors  upto  that  date.

 (b)  As.a  police  investigation  is  in  progress  and  as  anumber  of  suits  are  also:

 pending  in)  the  courts,  it  is  not  possible  to  indicate  at  this  stage  when  the  winding:

 up  will  be  completed.
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 लिबि  were cre
 us  १७६४

 उत्तर  प्रदेश  gear  विकास  काय

 २०३२.  भ  बिश्वनाथ  पाण्डेय  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  तथा  दुसरे  वर्ष
 में

 राज्य  के  स्थानीय  विकास

 कार्यों  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  को  wa  तक  fata  धन  दिया  गया

 TSA Sle 6  में  उक्त
 काय

 के  लिये  उत्तर  प्रदेश
 को

 कितना  धन
 देने  का  विचार है

 ?

 वित  मंत्रालय में  उपमंत्री  (tae  सिन्हा  )
 :

 तीसरी  पंचवर्षीय योजना  के

 पहले  दो  वर्षों  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  स्थानीय  विकास  कार्य  कश्मीर  के  लिए  FERRER  में

 ११०  लाख  रुपया  तथा  VERVE  में  ८६.४  लाख  रुपया  सहायता  के  रूप  में  दिया  गया  था  ।

 FERvHRX  के  लिये  स्थानीय  विकास  काय  कार्यक्रम  के  लिये  राज्यवार  निधि  के

 आवंटन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 aaa  जल  विद्युत  परियोजना

 २०३३.  श्री  दी०  चं०  कमा  सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शरवती  जल  विद्युत्‌  परियोजना  के  लागत  प्राक्कलनों  को  बढ़ाया  जा  रहा

 कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 तिहाई  ate  fart  मंत्रो  कु ल०  :  शरवती  परियोजना-क्रम  १  के

 लागत  प्राक्कलन  १९६१  में  तथा  q&RR  में  बढ़ाये  गये  थे  ।  प्राक्कलनों  को  शौर  बढ़ाने के  बारे

 में  भारत  सरकार  को  नहीं  बताया  गया  है  ।  ब्यावर  की  क्रम  २  के  लागत  प्राक्कलन

 बदले जा  रहे

 (१)  मूल  प्रा कं कलन  जो  qeXe  की  दरों  पर  आधारित  थे  उस  समय  बहुत  कम

 पाये  गये  जब  दूसरी  योजना  के  अन्तिम  भाग  में  क्रम १  का  काम  होने  लगा  था

 (२)  रहे  बात  अध्ययन  करने  के  बद  यह  उचित  नलवा
 गया  क्रम  १  के

 कार्यों  तथा  इसके
 डिजायन

 में  फेरबदल  कर  दी  जाये  |

 भाषा  ज़दा दाय

 २०३४.  Bef \  हेम  राज  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भावड़ा  जलाशय  के  बनने  बाद  प्रत्येक  वं  उसमें  कितना  रेत  जमता  रहा

 इफको  रोकने  में  भू-संरक्षण  कार्यों  को  कहां  तक  सहायता  मिली

 योजनानुसार  यह  जल : दा  क्र  तक  बना  कौर

 इस  जलदाय  के  अब  कब  तक  बने  रहने  की  अ्राद्ा  है  ?

 faare  शर  विद्युत  मंत्रो  कु०  ले  Ye4E—-Fo  से  १९६२-६३  के

 चार  वर्षों
 में  रेत  जमने  के  प्राकार पर  प्रति  ष  लगभग  २४,०००  उके  फुट  |
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 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent  April  9,  1964
 Public  Importance

 [ste  Ro  ल०

 भू-संरक्षण  काम  हो  रहे  हैं  परन्तु  उनके  प्रभाव  का  भ्रनमान  लगाना  श्रभी  सम्भव

 नहीं  है  |

 अनुमान है  कि  २६०  वर्षों  में  पुरा  भांडार  धीरे  धीरे  समाप्त  होता  रहेगा  तथा

 कार  एल०  qYRE&o  तथा  ६३०  वर्षों  में  समस्त  स्टोरेज समाप्त  हो  जायेगा

 प्रारम्भिक  क्रम  में  रेत  अधिक  जमा  होता  है  ar  इसलिये  वास्तविक  रेत  जमने  के

 आधार  पर  जलाशय  के  बने  रहने  की  अवधि  का  अनुमान  प्रभी  नहीं  लगाया  जा  सकता  है  |

 Quarters  at  Minto  Road;  New  Delhi

 2035.  Shri  K.  C.  Sharma.  Will  the  Minister  of  क 01६5»  Housing  and
 Rehabilitation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  large  number  of  Government  quarters  are

 lying  vacant  at  Minto  Road,  New  Delhi  and  1  50,  the  reasons  therefor  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  some  of  the  said  quarters,  declared  less

 dangerous,  have  been  allotted  to  such  Government  employees  whose  quarters
 were  got  vacated  for  dismantling  in  that  very  area;  and

 (c)  whether  quarters  of  that  very  type  have  been  allotted  to  them  to  which

 they  were  entitled ?

 The  Minister  Of  Works,  Housing  And  Rehabilitation  (Shri
 Mehar  Chand  Khanna):  (a)  to  (c).  Out  of  1320  houses  in  the

 Minto  Road  area,  238  houses  re  lying  vacant.  Schemes  for  the  re-develop-
 ment  of  the  entire  Minto  Road  area  have  been  outlined  under  which  old  houses.

 will  be  demolished  and  the  site  cleared  for  redevelopment  and  reconstruction  .

 In  the  process  of  implementing  these  schemes,  some  of  the  houses  have  been:

 got  vacated  by  shifting  the  occupants  while  some  other  houses  have  not  been

 further  allotted  having  been  declared  unsafe  by  the  C.P.W.D.  All  vacancies

 in  the  Minto  Road  area,  where  the  houses  are  fit  for  occupation  and  not  im-

 mediately  required  for  demolition  have  been  utilised  for  providing  alternative

 accommodation.  In  the  case  of  others,  alternative  accommodation  is  being

 provided  in  other  Government  Servants’  colonies.  Alternative  accommo-

 dation  is  being  provided  according  to  the  entitlement  of  the  officers  as  provided.
 in  the  Allotment  Rules.

 ee  वाामभानभाभ

 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  att  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLI

 IMPORTANCE

 बम्बई  बन्दरगाह  के  टग  के  मल्लाहों  की  कथित  हड़ताल

 श्री  प्र०  रं०  चक्रवातों  '
 श्रीमान्‌, - श  मैं  निम्नलिखित  अविलम्बनीय

 लोक  महत्व  के

 विषय  की  कौर  परिवहन  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता हूं
 तथा  उनसे  इस  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  देने

 की

 प्रार्थना  करता हुं
 *

 बन्दरगाह  के  टग  के  मल्लाहों  की  कथित  हड़ताल  ”।
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 अ्रविलम्बनीय लोक  महत्व  के  विषय  की  दौर ०  १८८६  )
 ध्यान  दिलाना

 a

 परिवहन  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  :  ७  qeev  को  एस०  Eo

 त्रिवेन्द  सर्वेक्षण के  लिये  भेजा  गया  ।  हमेशा  से  चली  भरा  रही  परिपाटी  के  wary,  इंजन  रूम  के

 चालक वृन्द  कई  निर्धारित  कार्यों  में
 इंजी  निर्यारंग

 विभाग  के
 कर्म  चोरियों

 की  सहायता  किया  करते  हैं  ।

 इस  बार  मौखिक  रूप  से  कहे  जाने  पर  कौर  लिखित  आदेश  दिये  जाने  पर  भी  उन्होंने  अपने  निर्धारित

 कर्तव्य  का  पालन  करने  से  मना  कर  दिया  ।  इसलिये  ४  १९६४  को  सम्बन्धित  मल्लाहों  को

 कारण  बहारों  सूचनायें  भेजी  गयीं  कि  उनके  विरुद्ध  क्यों  न  अनुशासनिक  कार्यवाही  की  जाये

 उन्हें  CATA,  q&a  तक  स्पष्टीकरण  देना  था
 उस

 समय  तक  कोई  भ्रनुशासनिक  कार्यवाही

 नहीं की  गई  थी

 इस  मामले  पर  पत्तन  न्यास  अधिकारियों  के  साथ  कोई  बातचीत  किये  बिना  ही  रोक  कारण

 बताओ  सूचनाओं  का  उत्तर  दिये  बिना  ही  तथा  बिना  कोई  अभ्यावेदन  छः  सम्बन्धित  मल्लाहों

 तथा  फ्लो टिल ला
 के  कुछ  मल्लाहों  ने  बम्बई  पोर्ट  ate

 जनरल  हरकतें  यूनियन  के  सहयोग  में  श्चचानक

 ही  अ्निद्चित  काल के  लिए  हड़ताल  कर  दी  कौर  झरोखा-पत्रों को  रह  करने  की  मांग  की  है  ।

 यह  हड़ताल  केवल  गैर-कानूनी  ही  नहीं  अपितु  न्यायसंगत  भी  नहीं  है  aire  परिवहन  मंत्री  को  उसी

 यूनियन  द्वारा  दिये  गये  श्राइवासन  के  उल्लंघन  में  है
 ।

 पोर्ट  ट्रस्ट  ने  हड़ताल  की  अवधि  में  भी  २५  जहाज  चलाये हैं
 ।  नौसेना  का  सहयोग भी

 लिया जा  रहा  है  ।  कल  a  ६  टग  स्वामिभक्त  कार्मिकों  द्वारा  चलाये  जा  रहे  एक  लांच  नेवी

 द्वारा  तथा  तीन  लांच  पोर्ट  ट्रस्ट  के  नौचालकवृत्द  द्वारा  चलाये  जा
 रहे  हैं

 |

 प्रादेशिक  श्रम  अ्राधुक्त  द्वारा  समझौता  कराने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं
 ॥

 थी  प्र०  रण  चक्रबर्ती  :  क्या  यह  सच  है  कि  प्राधिकारियों  के  विरुद्ध  कर्मचारियों  की  कुछ

 पुरानी  शिकायतें  हैं  जिनके  लिये  उन्होंने  प्र भ्या वेदन  भी  किये  हैं  शौर  यदि  तो  सरकर  ने  इसके

 लिये  क्या  कार्यवाही  की  है  कि  इस  भझ्राधार  पर  हड़तालें  न  हों  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  वास्तव  में  तो  लगभग  सारी  ही  शिकायतें  दूर  कर  दी  गई  हैं  भी

 जिन  कुछ  भअ्रसमानताश्रों  का  आरोप  लगाया  जाता  है  उनका  मामला  न्यायनिर्णयन  के  लिये  सौंप

 दिया  गया  है  ।
 यह  हड़ताल  तो  परिपाटी  के  अनुसार  कार्य  न  किये  जाने  पर  स्पष्टीकरण  मांगें

 जाने  के  कारण  हुई  है  जोकि  सव था  wafers |

 श्री  बड़ें  यह  यूनियन  किस  राजनीतिक  दल  के  साथ  सम्बद्ध  है  अथवा  उसे

 किस  राजनीतिक  दल  का  समर्थन  प्राप्त  है  ?

 aft  राज  बहादुर :  मैंने  नाम  बताया तो  है  :  फेडरेशन श्राफ  पोर्ट  एण्ड
 डॉक  वर्कर्स  एण्ड

 एम्पलाइज  |  मैं  समझता  हूं  हिन्द  मजदूर  सभा  का  समर्थन  होगा  ।  किसी  के  साथ  सम्बद्ध  होने

 की  बात  अनिन्दित  है  |

 Shri  Kachhavaiya  (Devas)  :  How  much  loss  we  have  sustained  due  to
 this  strike  by  crew  ;  how  many  persons  have  been  prosecuted  against  and
 what  are  the  reasons  for  their  resorting  to  Satyagraha  ?

 Shri  Raj  Bahadur  :  This  is  not  a  case  of  Saryagraha.  As  for  loss,
 I  have  stated  that  since  the  strike  started,  25  shipping  movements  have  taken
 place.  So  many  persons  have  returned  to  work  and  we  are  taking  the  help
 of  Navy  also.  No  disciplinary  action  has  been  taken.
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 (Saka)

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  (Kotah):  How  much  loss  approximately
 might  have  been  caused  to  traders  on  account  of  this  strike  and  what  assistance
 will  be  provided  to  them ?

 Shri  Raj  Bahadur:  The  question  of  traders  being  put  to  any  loss
 does  not  arise  at  this  stage.

 थी  दो  शर्मा  :  कितने  ward  हड़ताल  पर  कितने  कार्य  कर  रहे

 हैं  ae  कितनों  की  कमी

 थी  रोज  बहादुर  :  प्रारम्भ  में  लगभग  ८००  अक मं चारी  हड़ताल  पर  परन्तु  ७  शौर  ८

 तारीख
 को

 बहुत  से  काम  पर  वापस  ग्रा  गये  श्र  १४  में  से  छः  टग  चल  रही  भ्रमित ज

 मध्याह्न  परमाणु  कौर  भी  चलने  लगेंगी ।

 श्री  शिकरे  :  क्या  सरकार  को  यह  मालूम है  कि  यह  कोई  अकेला  ऐसा

 मामला  नहीं हैं  परन्तु  यह  तो  बहुत  समय  से  चली  प्रा  रही  शिकायतों  का  परिणाम  है  are  यदि

 तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  कि  ऐसी  हड़तालें  भविष्य

 में नहो ं?

 श्री  राज  बहादुर  :  जेसा
 कि  मैं

 बता
 चुका  हुं  हम  ने  इन  बातों  पर  चर्चा  की  है  बहुत

 से  विवादों  को  हल  किया  है  ।  उनके  द्वारा  कथित  कुछ  श्रसमानताश्रों  का  मामला  न्यायनिर्णयन  के

 लिये  सौंप  दिया  गया  है  ।  इस  मामले  में  जो  कुछ  किया  जा  सकता  है  वह  किया  जा  चुका  है  ।

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 सम्पदा  च  अधिनियम  ध्रौर  सीमा-शुल्क  अघिनियम  क  श्रन्तगंत  श्रधिसूचनायें

 वित  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तारक इव रो  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल

 रखती हुं

 (१)  सम्पदा  शुल्क  अधिनियम  FEXR  की  धारा  ३३  की  उप-धारा  (२)  के
 अ्रन्तगंत

 दिनांक  २१  qeqY  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  को  १०२१  की  एक

 प्रति  जिस  में  दिनांक  २२  GERY aT की  AQAA  संख्या  एस०  ्रो

 ६५९  at  शुद्धि-पत्र  दिया  हुमा  है  ।  में  रखी  गईं  |  देखिये  संख्या

 एल०  टो०  २६६७[६४]

 (२)  सीमा-शुल्क  अधिनियम  GERR  की  घारा  qae  के
 अ्रन्तगंत  निम्नलिखित

 सुनारों  की  एक-एक  प्रति  :

 दिनांक  ३१  १६६४  की  जी०  एस०  कार  ५६७  |

 दिनांक  ४  १६६४  की  जी०  एस०  कार  ५६  ।

 दिनांक  १  qeey  की  जी०  एस०  कार  YEE  |

 दिनांक  १  qe&qv  की
 जी०  एस०  प्यार  ५७०  |

 में  tai  गई  ।  देखिये  संख्या  कुल  टी०  VWEEG/EY]
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 moa  £,  Vee  ग्रनुदानों  की  मांगें

 प्राक्कलन  समिति

 ESTIMATES  COMMITTEE

 बावनवाँ  प्रतीक दन

 श्री  श्र०  चं०  गुह
 :  मैं  सरकारी  उपक्रमों  की  कर्मचारियों  सम्बन्धी

 feat  के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति  का  बावनवाँ  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  |

 अनुदानों  को  मांगें--जारी

 DEMANDS  FOR

 खान  ait  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय--जारी

 अध्यक्ष  मजीद  :  अब  खान  कौर  इंजी  निर्धारित  मंत्रालय  की  ग्र तु दानों  कीਂ  मांगों

 पर  प्रेशर  चर्चा  की  जायेगी  ।  श्री  पी०  सी०  सेठी  अपना  भाषण  जारी  रखें  |

 खान  शरार  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०  चे

 यह  की  गई  है  कि  लोहे  कौर  इस्पात  उद्योग  का  विकास  आवश्यकता  के  अनुरूप  नहीं  हुआ

 हैं  परन्तु  यदि  इस  उद्योग  के  अन्य  देशों  के  प्रारम्भिक  इतिहास  को  देखा  जाये  तो  कदाचित  यही

 स्थिति  मिलेगी  |  qkow  में  टाटाओं  ने  इस  क्षेत्र  में  उत्पादन  प्रारम्भ  किया  था  शर  qeva  में

 इस्पात  का  उत्पादन  केवल  १२  लाख  ६०  हंजार  मीट्रिक  टन  था  ।  GVEVE  से  भारत  सरकार  ने

 इस  क्षेत्र  में  सतत  प्रयत्न  किये  जिसके  परिणामस्वरूप  १९५४  में  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  की

 स्थापना  हुई  ।  यहँ  देखा  गया  कि  1&R0  CH  इस  देश  की  इस्पात  की  समग्र  प्रां वश्य कता  SY  लाख

 qtiea  टन  की  होगी  ।  १६६२-६३  की  इस्पात  की  मांग  ५१  लख  मीट्रिक  टन  की  थी  जब  कि

 GERR-EN  के  लिये  ५६  लख  मीट्रिक  टन  की  मांग  का  अनुमान  लगाया  गया  था  जिसमें  से

 ४४  लख  मीट्रिक  टन  का उत्पादन  होने  की  तराशो  हैं  ।  लगभग  १०  लख  मीट्रिक  टन  इस्पात
 का

 आयात  करते  रहेंगे  ।  इस  प्रकार  इस  क्षेत्र में  अच्छी  प्रगति  हुई  है  ।

 कच्चे  लोहे  की  हमारी  विमान  आवश्यकता  का  लगभग  २०  लाख  मीट्रिक  टन  के  होने  का

 अनुमान  है  जिसमें  से  हमारा  इसका  स्व  देशी  उत्पादन  ara  वर्षो  में  बढ़ते  बढ़ते  १२  लाख  मीट्रिक

 टन  हो  गया  हैं  |

 सरक री
 क्षेत्र  के  तीन  इस्पात  संयंत्रों  ने  गत  वर्षो  में  झ्र ौर  चालू  वह  में  काफी  wear  प्रगति  की

 १९६३  में  wa  का  उत्पादन  €  9,%99  मीट्रिक  टन  जोकि  निर्धारित  क्षमता  का  १०८

 प्रतिशत  है  ।  श्रमिकों  के  घीरे  काय  करो  अन्दोलन  मन  भक्षियों  के  बन्द  हो  जाने  ३ अर  हाल  के

 साम्प्रदायिक  दंगों  के  कारण  उत्पादन  की  गति  कुछ  मन्द  हो  गई  है  |

 भिलाई  में  मुख्य  उत्पादों  का  उत्पादन  निर्धारित  क्षमता  से  अधिक  रहा  उदाहरण यं

 ब्प्छे ्रत्रल  से  १९६३  ah  मिलाई  में  5B ,&5,0RR  मीट्रिक  टन  कोक  एमएन  मीट्रिफटन

 ae  GB, SE, FER  मीट्रिक  टन  इस्पात  955,889  टन  MI  -H a TESTA  न्यू यवन Tug  सतपाल  कौर  ra ?  ८,५८४  ४

 मीट्रिक  टन  तथा  इस्पात  का  उत्पादन  हुमा  है  |
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 Lal  प्र०  चं०

 दुर्गापुर  में  भी  हाल  के  महीनों  में  ग्रधिकांश  संयंत्रों  में  उत्पादन  निर्धारित  क्षमता  से  अधिक

 हमने है

 विस्तार  कार्यक्रमों  के  अनसार  संयंत्र की  क्षमता  को  बढ़ा  कर  १०  लाख टन  से  १८

 भिलाई की  १०  लाख  टन  से  बढ़ा  कर  २५  लाख
 टन  दुर्गापुर

 की  १०  लख टन से बढ़ा
 टन  से

 बढ़ा

 कर  १६  लाख  टन  करने  का  विचार  है  |  रूरकेला  का  विस्तार  पश्चिम  जमीन  शर  कार  के  सहयोग से

 किया जा  रहा  है  ।  भिलाई का  विस्तार  रूस  सरकार  के  सहयोग से  किया  जा  रहा  है  जिस  पर  कुल

 १५२  करोड़  रुपये  व्यय  होंगे  जिमें से  ६७  करोड़ रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  का  व्यय  होंगा  ।  दुर्गापुर

 संयंत्र  के  प्रयास  कार्यक्रम पर  ६०  करोड़  रुपये  व्यय  होंगे  जिसमें  से  २४  His  ६०  लाख  रुपये की

 विदेशी  मुद्रा  का  व्यय  होंगा  जीतने  लिये  इंगलैंड  से  सहायता  मिलेगी  |  इत  प्रकार  तीनों  संयंत्रों  का

 विस्तार  कार्यक्रम  सन्तोषजनक ढंग  से  चल  रहा  है  ।

 केवल
 वत  मान  तृतीय  योजनाकाल  की  आवश्यकताओं  को  ही  नहीं  अपितु  भविष्य

 की  देश  की  इस्पात  श्रावश्यकतात्ों  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  मंत्रालय  ने  एक  कर्णधार दल  नियुक्त

 किया है  जिसका  अनुमान  है  कि  १६७०-७१  तक  हमारी  मांग  कच्चे लोहे  की  ३४.  ६२  लाख  मीट्रिक

 बेल्ली  लोहे  की  १३५.  €४  लाख  टन  शौर  पिण्डों  की  लगभग  १८२ .  ८७  लाख  टन  हो  जायेगी  ।

 इसलिये  अतिरिक्त  क्षमता  के  लिये  प्रायोजन  किया  गया  है  कर्णधार  दल  ने  बहुत  से  सुझाव  दिये

 हैं  जिनमें  गर-सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  का  प्रसार  भी  सम्मिलित  है  ।

 संपंत्र  के  विस्तार  के  साथ  साथ  लागत  में  कमी  होती  जाती  है  ।  इस्पात  संयंत्रों  का  विस्तार

 इस  प्रकार  से  करने  का  विचार  Treva का  १०  लख
 से  ३०  लाख  मी  ट्रिक  इंडियन  आयकर

 का  १०  लाख  से  २०  लख
 मी  ट्रिक  भिलाई  का  २४  लाख  से  ३५  लाख  मीट्रिक  दुर्गापुर का

 १६  लाख  से  ३०  लाख  मीट्रिक  टन  और  रुकेगा  का  qs  लाख  से  २४५  लाख  मीट्रिक  टन  ।  बोकारो

 संयंत्र की  भी  निर्धारित क्षमता  लगभग  Yo  लाख  मीट्रिक टन  को  ।  रूस ने  २०  से  २५  लाख

 मीट्रिक  टन  कै  इस्पात  संयंत्र  के  लिये एक  बड़ी  य  जना  तयार  की  है  परन्तु  हमें  इस  सम्बन्ध  में  परिवहन

 प्रा  अनेक  GASH  पर  विचार  धरना  होगा  ।

 हमारे  अघिकांश  वर्तमान  इस्पात  संयंत्र  पूर्वी  प्रदेश  में  इस्पात  संयंत्रों  की  प्रादेशिक  बांए

 भी  maa  समझी  जाती  है  इसलिये  भिलाई  को  चुना  गया  था  ।  दक्षिण  में  और  बन्दरगाहों  में

 इस्पात  संयंत्रों  कों  स्थापित  करने  का  हमारा  विचार  इस  उद्योग  का  भिन्न  भिन्न  प्रदेशों  में  होना

 सुरक्षा की  दृष्टि  से  भी  आवश्यक है  ।  अतएव  इस  दिशा  में  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  |

 श्री  इन्द्रजीत ग  प्त  ने  जो  कमं चा  रियों  के  मकानों  की  बात  उठाई  थी  उस  सम्बन्ध  में  यह  कहना  है

 कि  wear  में  विस्तार  के  पश्चात  १५,०००  मकानों  की  आवश्यकता  होगी  जिसमें  से  9 kos

 बनाये  जा  चके  हैं  भिलाई  में
 लगभग  ११,०००  मकान  बताये

 जा चुके हैं  ग्रोवर  दुर्गापुर  में
 लगभग

 4°,200  मकान  बनाये जा  चुके  हैं  कथा  २,०००  का  निर्माण हो  रहा  है  |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 अभी  तक  भी  कितने

 कंचा  रियों  को  मकान

 टीं  दिये  गये  हैं  ?

 श्री  प्र०  चल  सेठी  :  ७०  या  9X  प्रतिशत  से  अधिक  तमंचा  रियों  को  मकान  दिये  जा  नचवा

 हैं  कौर  हम  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  से  अधिक  सुविधाओं  की  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  ।
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 २०  १८८६  प्र दु दानों  की
 माँगे ि  ne

 मकान  भा  FATS  गय जल  ot  TITY  र शी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  एक  कमरे  के  हैं  जिनकी  प्रधान  मंत्री
 महिला

 ने  भी

 निन्दा  की  है  ।

 श्री  प्र०  चं०  सेठी  :  सभी  मीरान  तो  एक  ही  दिन  में  नहीं  बनाये  जा  सकते  ।  इसमें  समय

 लगेगा  |  हमारा  प्रयल  यह  है  कि  इस्पात  संयंत्रों  के  सभी  कर्मचारियों  को  मकान  मिल  जायें  |

 तक  कच्चे  लोहे  की  हमारी  मांग  लगभग  ४०  लाख  मीट्रिक  टन  की  होगी  |  इस

 समय  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  में  १२  लाख  मीट्रिक  टन  का  उत्पादन  हो  रहा  है  तथा  श्राशा

 है  कि  ७  लाख  ५०  हजार  टन  का  उत्पादन  लाइसेंस  शुदा  गेर-सरकारी  फर्मों  द्वारा  किया  जायेगा  ।

 फिर  भी  लगभग  २२  लाख  मीट्रिक  टन  की  कमी  रहेगी  ।  इसलिये  दुर्गापुर  भिलाई  में  नई  मन

 भट्टियां  स्थापित  की  जा  रही  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  ४  लाख  टन  क्षमता  वाली  ६  att  मन  भट्टियों

 के  स्थापित  होने  की  तराशा  है  जिससे  कच्चे  लोटे  की  श्रावश्यकताश्रों  को  पूरा  किया  जा  सके  |

 अन्त  में  मैं  अयस्क  att  विशेष  इस्पात  के  बारे  में  कहूंगा  ।  कण  धार  दल  ने  अनुमान  लगाया है

 कि  अयस्क  ate  विशेष  इस्पात  की  मांग  घटिया  प्रकार  के  अयस्क  वाले  भ्रमित  मजबूत  इस्पात  की

 १  लाख  मीट्रिक  टन  att  विद्युत  इस्पात  की  १  लाख  ८०  हजार  मीट्रिक  टन  होगी  |  लगभग  १०

 लाख  मीट्रिक  टन  की  कुल  अ्रावश्यकतां  होंगी  जिसमें  से  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  २३

 जिनके  लिये  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  त्र  जिनके  4&Go-194  तक  उत्पादन  प्रारम्भ  करने  की  आशा

 कौर  दुर्गापुर  तथा  मैसुर  अ्रायरन  एण्ड  स्टील  sad  भद्रवती  में  लगभग  3,2¥ Yoo  मीट्रिक  टन

 विशेष  इस्पात  का  उत्पादन  होगा  |  ViYS,000  की  कमी  रह  जायेगी  जिसके  लिये  सभी  सम्भव

 साधनों  को  खोजना  होगा  ।  आशा  है  कि  अगले  कुछ  वर्षों  में  इसके  लिये  दुर्गापुर  व  भद्रवती  संयंत्रों

 का  प्रसार  किया  जायेगा  श्र  शायद  नये  लाइसेंस  भी  दिये  जायेंगे  |

 श्री  रंगा  :  सरकारी  क्षेत्र  के  तीनों  बड़े  बड़े  इस्पात-संयंत्रों  की  प्रशंसा  करना  उचित

 नहीं  इन  परियोजनाओं  पर  अनुमानित  व्यय  से  कम  से  कम  तीन  कहीं  कहीं  पांच

 गुना  भी  व्यय  हुआ है  i  इनकी  प्रगति  बहुत  भ्र सन्तोषजनक  रही  है  य् ग्र गैर  इस  बात  की  पुष्टि  इस

 तथ्य  से  की  जा  सकती  है  कि  प्रथम  विश्व  युद्ध  से  पहले  शौर  द्वितीय  विश्व  युद्ध  के  पश्चात्‌  हमारे

 इस्पात  ण्  उत्पादन  व्यय  विश्व  के  समान  मूल्य  की  तुन  में  बहुत  नम  था  ate  ware  fa  जाने

 वाले  इस्पात  का  मूल्य  हमें  रिक  पड़ता  था  जिसके  लिये  उसे  स्थानीय  इस्पात  कै  साथ  मिलाकर

 एक  पुल  में  रख  कर  तदर्थ  मूल्य  निकाल  लिया  जाता  था  ।  मूल्य  के  समानीकरण  की  यह  प्रक्रिया

 त्याग दी  गई  है प्रौर उसके अनेक उसके  नेक  का  रण  बताये  गये  हैं  परन्तु  सब  से  महत्वपूर्ण  कारण  यह  है  कि  हमारे

 स्थानीय  उत्पादन  की  लागत  में  बहुत  alee  वृद्धि  हो  गई  है  ।

 विद्युत्‌  परिवहन  इस्पात  भ्र  घातुकामिक  उद्योग  उपकरण  तथा  खनन

 उपकरण  के  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  प्रगति  नहीं  हो  रही  है  ।  उकेरा  ate  रासायनिक  सामग्री  की  स्थिति

 बहुत  ही  खराब  है  ।  निर्माण  सम्बन्धी  सामग्री  त्र  प्रौद्योगिक  मशीनों  का  कार्य  प्रारम्भिक  स्थिति  में

 कम  मूल्य  वाली  कार  के  निर्माण  के  सम्बन्ध में
 सरकार  ने  जो  वचन  दिया  था  वह  पूरा

 नहीं  कर  पाई  है  ्र  इस  विकास  कायें  के  न  किये  जाने  के  उचित  कारण  भी  वे  नहीं  बता  सके  हैं  ।

 सरकार  विदेशों  से  ऋण  शौर  भीख  मांगती  रही  है  शौर  इस  क्षेत्र  में  भी  हमारा  कार्य  संतोषप्रद

 नहीं  है  ।  १९६३-६४  ut  झाथधिफ  सर्वेक्षण  के  भ्रनुसार  विश्व  के  अनेक  देशों.ने  ३,०००  करोड़  रुपये

 से  अधिक-का  ऋण  देना  स्वीकार  किया  है  जिसमें  से  हमें  १४४५१  करोड़  रुपये  का  उपयोग  अभी  करना

 । है
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 Demands  for  Grants  Chaitra  20,  1886  (Saka)
 ee

 छोटी  परियोजनाओं  के  काय  पर  अधिक  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  ।  फिर  सभी  छोटी

 परियोजनाओं  पर  समान  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  किसी  के  काय  की  प्रगति  अधिक  है  तो  किसी

 की  कम  जैसा  कि  रामचन्द्र पुरम  के  भारी  विद्युत  उपरकण  संयंत्र  ate  तिरुचिरापल्ली  के  हाई  प्रैशर

 बायलर  संयंत्र  के  मामले  में  हो  रहा  है  ।

 इन  भारी  परियोजनाश्रों की
 केवल  लागत  ही  बहुत  ग्रीक  नहीं  है  अपितु  इनकी  उत्पादन

 क्षमता  कौर  लाभप्रदायक  क्षमता  के  निर्धारित  उद्देश्यों  की  पूर्ति  भी  सरकार  नहीं  कर  पा  रही  है  ।

 इनके  पर  ध्यान  तो  अवश्य  दिया  जाना  चाहिये  परन्तु  साथ  ही  खाद्यान्न  उत्पादन  को  भ्रमित

 पुवंव्तिता देना
 artes  है  ।  यदि  किसी  कृषि  श्रमिक

 से  पूछा  जाये  तो  वह  कहेगा  कि  उसकी

 राय  भी  प्रौद्योगिक  श्रमिक  के  समान  १००  रुपये  प्रति  मास  होनी  चाहिये  ;  परन्तु  सारी  बात

 उसी  पर  छोड़  देने  से  वह  ३०  रुपये  मासिक  भी  नहीं  कमा  पाता  ।  ठीक  यही  स्थिति  हमारी  राष्ट्रीय

 व्यवस्था  इन  बड़ी  औद्योगिक  परियोजनाओं  की  है  |

 सरकार  ने  जो  यह  घोषणा  की  है  कि  अ्रमरीकी  सहायता  न  मिलने  पर  भी  हम  बोकारो  संयंत्र

 रसायन  तो  Sa  सम्बन्ध  में  क्या  यह  बताया  जा  सकता  है  कि  क्या  हमारे पास  इसके  लिये

 अपेक्षित  विदेशी  स्थानीय  तकनीकी  जानकारी  तथा  प्रशिक्षित  कमंचारी  सरकार

 ने  स्वयं  यह  स्वीकार  किया  है  कि  संयंत्र  स्थलों  पर  प्रशिक्षण  सं  स्थानों  क ेखोलने  पर  हमारे  पास  अपेक्षित

 प्रशिक्षित  व्यक्ति  नहीं  हैं  ।  इस  में  यदि  बोकारो  परियोजना  का  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया

 जाता  है  तो  से  कड़ों  व्यक्ति  बाद  में  प्रशिक्षण  के  लिये  विदेशों  में  भे  जने  होंगे  star  कि  wea  परियोजनाओं

 के  मामले  में  हो  रहा  कौर  इस  पर  जनता  का  धन  बहाया  जायेगा  ।  अतएव  यह  झ्रावश्यक है  कि

 सरकार  इस  मामले  में  दीवाने  की  बात  को  छोड़  कर  सावधानीपूर्वक  यथा  स्थिति  के  भ्रनुकूल

 काय फरे  ।  बोकारों  के  लिये  जो  एक  स्थल  चुना  गया  है  वहां  तो  पहले  ही  दुर्गापुर  शादी  wear  संयंत्र

 निकट  में  स्थापित  हैं  ।  फार्मा रिक  दृष्टिकोण  से  भी  इस  संयंत्र  को  कहीं  अ्रन्यत्र  ही  स्थापित  करना  अच्छा

 शारीरिक  सहायता  से  वंचित  होने  ara  पर  ही  सरकार  को  इसे  इज्जत  का  भी  या  ग्लानि

 गरिमा  का  मामला  नहीं  समझना  चाहिये  अपितु  इस  पर  पुर्नविचार  करना  चाहिये  अर ि  इसे  नया  रूप

 देना  चाहिये  इसी  स्थल  के  लिये  सरकार  को  बाध्य  न  समझे  |

 पहले  हमें  यह  बताया  गया  था  कि  सरकारी  उपक्रमों  का  एक  बड़ा  लाभ  यह  होंगा  कि  हमें

 श्रमिकों  से  प्री  तम  सहयोग  मिलेगा  परन्तु  ars  भी  हड़ताल  देखी  जाती  हैं  जेसे  कि  भोपाल  में

 जहां  कि  हमें  ४  लाख  रुपये  प्रति  दिन  की  हानि  हुई  है  att  रूरकेला  जैसी  परियोजना  में  धीमे  काय

 करो  कार्यक्रम  अपनाये  जाते  इन  सब  का  कारण  यह  है  कि  उन  उपक्रमों  में  सरका  र
 ने  गलत  नीतिਂ

 अपनाई  हुई  है  ।  श्रमिकों  के  साथ  ऐसा  व्यवहार  होना  चाहिये  जिससे  कि  वह  यह  अनुभव  करें  कि

 संयंत्र  उनके  अपने हैं  तौर  उनमें  वे  साझीदार  के  रूप  में  हैं  शरर  प्रबन्धकों  के  साथ  सहयोग  करने  की

 उनकी  जिम्मे  दारी  सरकार  को  wa  इण्डियन  नेशनल  ट्रेड  rf  नियम
 कांग्रेस  अथवा  अलं  इडिया  ट्रेड

 यूनियन  nine  अथवा  हिन्द  मजदूर  सभा  जेसे  कार्मिक  पंचों  की  दृष्टि  से  ही  नहीं  सोचना  चाहिये

 क्योंकि  उन  पर  भी  राजनीतिक  दलों  का  प्रभाव  है  जा  कि  इनके  द्वारा  अपना  हित  साधन  करते  हैं  ।

 स्थानीय  सरकारों  पर  भी  बात  छोड़ना  ठी  क  नहीं  है  क्योंकि  उनकी  भी  अपनी  राजनीतिक  चाले  हैं

 और  वे  wr  शरारतें  करते  हिन्द  मजदूर  सभा  जैसे  विधिक  संघ  को  मान्यता  नहीं  दी  गई  है

 जिससे  उसके  नेता  इरादी  पति  शक्ति  का  दुरूपयोग  करते  जेस्सोर  विवाद  उठ  खड़े  होते  हैं  ।

 अब  तो  ऐसा  समय  प्रा  गया  ह  कि  सरकार  को  मजदूरों  के  साथ  अपने  ही  करमें
 चा

 रियों  जसा  व्यवहार
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 अमल  €,  १९६६४  अनुदानों  को  मांगें

 लाना

 करना  चाहिये  ।  श्रमिकों  पौर  प्रबन्धकों  के  बीच  कोई  ऐसी  संस्था  होनी  चाहिये  जिससे  वे  लोग  कोई

 विवाद  खड़ा  होने  पर  उससे  विवाद  के  निपटारे  की  प्रार्थी  ना  कर  सकें  ।  श्रमिक  कानूनों  का  श्रमिकों

 के  विरुद्ध  अनुचित  लाभ  उठाया  जा  रहा  है  जो  कि  नहीं  किया  जाना  चाहिये  |  faerie  श्रम  सम्मेलन

 का  परिणाम  भी  सन्तोषजनक  नहीं  होता  |  अतएव  संयंत्रों  राज्यों  के  शर  अखिल  भारतीय  स्तर

 के  मजदूर  नेताओं  के  साथ  परामर्श  करके  सरकार  को  युक्ति सं  गत  श्रम  नीति  बनानी  चाहिये  जिससे

 कि  देश  के  विकास  में  सहायता  मिले  ait  धीमे  काय॑  करो  जेसे  विध्वंस  का  खतरा  हमारे  सामने  न

 रहे  ।

 लोहे  तथा  इस्पात  कौर  उनके  उप-उत्पादों  के  मूल्य  बहुत  अधिक  नहीं  होने  चाहिये  ।  वे  पहले  ही

 बढ़ाये  जा  चुके  हैं  |  समय  समय  पर  पुनर्विलोकन  करके  हमें  उनमें  संशोधन  करना  चाहिये  जिससे

 उद्योग  को  इन  मदों  पर  बहुत  अधिक  व्यय
 न

 करना  पड़े
 ।

 सरकार  त्र  प्रबन्धकों  के  बीच  सम्बन्ध  के  मामले  में  माननीय  मंत्री  ने  जो  कहा  है  कि  रोजमर्रा

 के  कार्यों  के  लिये  इस्पात  निगम  स्वायत्तशासी  हों  att  वे  आये  दिन  श्रपनीऐसी  समस्याओं  के  बारे  में

 सरकार  से  न  कहें  गौर  जो  विजेन्द्री  करण  की  बात  बताई  गई  है  तो  उस  सम्बन्ध  में  केवल  ग्रा श्वा सन

 ही  पर्याप्त  नहीं है  अपितु  मंत्री  महोदय  को  स्वयं  प्राग  बढ़  कर  यह  कार्य  करना  चाहिये  शरर  यह  देखना

 चाहिये  कि  पक्षपातपूर्ण  हितों  अथवा  राजनीतिक  हितों  द्वारा  परोक्ष  ग्रीवा  परोक्ष  रूप

 से  कोई  शरारत न  की  जाये  ।

 सरकार  को  यह  चाहिये  कि  ग्रौयोशिक  कारखानों  पर  ऐसा  नियंत्रण  रखा  जाये  जोकि  वास्तव

 में  प्रभावी हो  ।  इस  मामले  से  सम्बन्धी बातें  छिपाई  न  जाये  ।  कोयले  के  पांच  क्षेत्रों के  सम्बन्ध  में

 स्थानीय  समिति  ak  स्थानीय  प्रबन्धक  की  बात  सुनकर  मझे  as  gar  विभिन्न  उद्योगों  पर

 सरकार  को  पूर्ण  प्रभावी  नियंत्रण  रखना  चाहिये  जिसके  लिये  प्रौद्योगिक  प्रबन्ध  सेवा  को  सुदूर

 बनाना  अवश्यक  है  ।  अधिकारियों  द्वारा  गतंव्य  की  अवहेलना  के  प्रति  कड़ा  रुख  अपनाया  जाना

 चाहिये  ग्र  सचिवों  के  नीचे  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  अथवा  भारतीय  सिविल
 सेवा

 के  सधी

 कारियों  को  नियुक्त  नहीं  किया  जाना  चाहिये  |

 सरकारी  कारखानों  आदि  जिनमें  करोड़ों  रुपया  लगा  दिया  गया

 प्रभावी  नियंत्रण  करने  के  लिये  तथा  यह  देखने  के  लिये  कि  ये  सुचारु रूप  से  काम

 एक  श्रौद्यगिक  प्रबन्ध  सेवा  का  गठन  किया  जाना  चाहिये  i  राज्य  dart  पर  निर्भर

 करने  से  काम  नहीं  चलेगा  ।

 इन  उपकरणों  में  प्रबन्ध  व्यवस्था  ठीक  नहीं  है  ।  कर्मचारियों  कें  साथ  दुर्व्यवहार

 तथा  अन्याय  किये  जाने  के  कारण  उनमें  ग्र संतोष  की  प्रबल  भावना  विद्यमान  है  ।  इन

 सब
 बातों

 को  ठीक
 करने  के  लिये  कुछ  किया  जाना  चाहिये  ।

 इन  उपक्रमों  का  बहुत  अधिक  विस्तार  ae  दिया  गया  है  ।  जिन  परियॉजनार्मो

 पर  राने  वाली  लागत  अ्रनुमान  केवल  ३४५०  करोड़  रुपये  लगाया  गया  उन  पर

 लागत
 ८००

 से
 €००

 करोड़  रुपये
 तक

 पहुंच  गई  है
 ।  इस  बारे  में  राजाजी  द्वारा

 दी  गई  चेतावनी  सत्य  सिद्ध  हुई  है  |  दूसरा  खतरा  राज्यवाद  का  है  ।  इससे  लाभ कार्य

 परिणाम  निकलने  वाले  नहीं  हैं  ।  सारा  धन  नौकरशाहियों  तथा  सत्ता  के  दीवाने

 आदमियों  को  नहीं  सौंपा  जाना  चाहिये  क्योंकि  उन  पर  पूर्ण  रूप  से  नियंत्रण  नहीं  किया

 जा  सकता |
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 Demands  for  Grants
 April  9,  1964

 i:

 इस  हेतु  कि  गेर  सरकारी  उपक्रम  राष्ट्रीय  संसाधनों  का  सावधानीपूर्वक  तथा  उचित

 ढंग  से  प्रयोग  सरकार  को  अपनीਂ  afer  का  प्रयोग  करना  चाहिये  ।  यदि  श्रावस्ती

 हों
 तो

 इस  सम्बन्ध  में  कानून
 भी

 बनाया  जा  सकता  है
 ।

 वित्त  मंत्री  द्वारा  समय  समय  पर  दी  गई  तीनों  के  अतिरिक्त  इन  सरकारी

 उपक्रमों  पर  ate  कोई  विशेष  नियंत्रण  नहीं  है  ।  रेलवे  के  समान  ही  इन  पर  भी

 शाली  ढंग  से  नियंत्रण  किया  जाना  चाहिये
 ।

 wa  समय  आ  गया  है  कि  सरकार  समय  के

 अनुसार  इन  सरकारी  उपक्रमों  के  बारे  में  भ्र पनी  नीतियों  को  नया  रूप  दे  ।  ve  इस

 बात  at  wit  ध्यान  देना  चाहिये  कि  इन  उपक्रमों  में  एकाधिकार  के
 अवगुण  अपना  स्थान

 न  बना  लें  जिनको  कि  हम  समाप्त  करना  चाहते  हैं  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :  हम  सब  इस  बात  के  इच्छा  हैं  कि  उत्पादन

 लागत  कम  की  जानी  चाहिये  ।  भ्रत्यथा  हुम  प्रतियोगिता  का  मुक़ाबला  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 परन्तु  साथ  साथ  ag  भी  मानना  पड़ेगा  कि  इसके  दो  कारण  एक  तो  नये  कारखानों

 की  श्रमिक  पूंजीगत  लागत  तथा  श्रम
 ।

 मैं  श्री  मुरारका  जी  के  इन  विचारों  &  सहमत

 हूं  कि  अ्रधिकांश  सरकारी  उपक्रमों  में  झ्रावस्यकता  से  भ्रमित  कर्मचारी  भरे  हुए  लागत

 को  कम  करने  के  लिये  सुधरे  हुए  तरीके  काम  में  लाये  जाने  चाहियें  ।

 महोदय  पीठासीन

 [Mr.  DEPUTY  SPEAKER  द  the  Chair]

 माननीय  उपमंत्री  जी  द्वारा  कहीं
 गई

 यह  बात  कि  हम  सरकारी  उपक्रमों  को  जगह

 wig  स्थापित  करने  को  कोशिश  कर  रहे  उनकों  नहीं  देती  ।  राजस्थान  की

 इस  मामले  में  पूर्ण  तरह  स  उपेक्षा  की  गई  है  ।  इस  योजना  के  प्रथम  तीन  वर्षों  दौरान

 खर्च  किये  yeo  करोड़  रुपयों  मस  राजस्थान  को  वेवल  ८०  लाख  रुपये  मिले  हैं  प्रौढ़

 शेष  waft  के  दौरान  ३११  करोड़  रुपयों
 में

 से  केवल  ६०  लाख  रुपये  उसको  दिये  जा  रहे

 हैं  ।  हमारे  देश  इतना  शरीक  भ्र संतुलित  विकास  है  परन्तु  इस  दिशा  में  कुछ  भी  नहीं

 किया  गया  है  ।  इसका  कोई  कारण  समझ  में  नहीं  भ्राता कि  तीन  योजनाओं  की  अवधि

 में  राजस्थान  में  एक  भी  उद्योग  की  स्थापना  क्यों  नहीं  की  गई  है  ।  जो  दो

 कोंटा  तथा  खेंकी  नाम  की  वहां  पर  उनकी  प्रगति  भी  अत्यधिक  धीमी  है  ।  इनके  बारे

 में  पुर्णतया  उपेक्षा  का
 अपनाया

 गया  है  ।  ५  मिलियन  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा

 की  wal  तक  व्यवस्था  क्यों  नहीं  की  गई  राजस्थान  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  इस  बारे

 में  लिखे  गये  पत्र  के  बारे  में  क्या  कायंवाही  की  wes  ?  माननीय  मंत्री  जी  ने  निष्पक्ष

 रुप  से  काम  करने  तथा  दृढ़तापूर्वक  काय  चलाने  के  लिये  झाइ्वासन दिया  है  परन्तु

 परियोजनाओं  ने  कार्यकरण  को  देखते  हुए  इस  बात  की  पुष्टि  नहीं  होती  है  ।  इन  उपायों

 का  उत्पादन  तथा  वितरण  सम्बन्धी  कार्य  पूर्णतया  संतोषजनक  रट्टा  है  नवाज़ा  यह्  इस्पात

 के  मामले  में  हो  या  कोयले  के  ।  हमारी  यह  मांग  है  कि  ये  परियोजनाओं  स्वायत्तशासी

 निकायों  के  रूप  में  तथा  वाणिज्यिक  आधार  पर  काम  करें
 ।

 प्रबन्धकों  को  यह  अधिकार

 होना  चाहिये  कि  वे  मौके  पर  ही  निर्णय  कर  सकें  ।  पुराने  नियम  तथा  पुराने  कर्मचारियों
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 २०  १८८६  ग्रनदानों  की  मांगें

 की  सहायता ४  कोई  प्रगति  नहीं  हो  पाई  हे  ।  यह  उचित  समय  है  कि  हम  स्थिति
 को

 भी  रता पु वक  सुलझाने  की  कोशिश  करें  ।

 प्रदर इस्पात  परिय/ नायें  aaa  एक  भिलाई  इस्पात  परियोजना  Fi  तय  ट

 से  बुरी  स्थिति  में  है  ।  हर  दिशा  भी  प्रगति  ग्र संतोषजनक  है  ।  भोपाल  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स

 तथा  -  रांची  हैवी  इंजीनियरिंग  में  कोयला  श्रेणीकरण  तथा  उपयोग  क  बारे  में

 बहुत  अधिक  संकट  आया  gar  है  ।  इस  तरफ  मंत्री  जी  ar  ध्यान  देने  की  श्रावश्यकतों

 2  |

 मैं  एक  चेतावनी  देना  चाहूंगा  कि  चौथी  योजना  में  कोयले  का  संकट  पदा  होने  की

 सम्भावना  है  ।  मजदूरों  द्वारा  भी  गड़बड़  पैदा  की  जा  सकती  है  ।  माननीय  मंत्री  जी  को

 इस  दिशा  में  सकते  gi  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  उन्हें  भोपाल  परियोजना  का  प्रशासन

 सुव्यवस्थित  wm  पर  पुनर्गठित  करना  चाहिये  तौर  श्रमिकों  के  हितों  का  सदैव  ध्यान

 चाहिये  ।

 छोटी  कार  परियोजना व  बारे  म  भो  मैं  कुछ  कहना  चाहूंगा |
 रक  नहीं  हादी

 कि
 यह

 परियोजना
 कभी

 तक
 प्रारम्भ क्यों  नहीं

 की
 गई  है

 ।
 मैं

 इस
 बात

 को  मानने
 के

 लिये  बिल्कुल  भी  dare  नहीं  हूं  कि  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  a  कारण  ठप्प  पड़ी  हुई

 है  ।  इसक  पुत  कारों  का  निर्यात  करन ेसे  की  जा  सकती है  ।  हमे  बताया  गया  है--यहां

 मैं  नहीं  कह  सकता  कि  यह  कहां  तक  ठीक  है---कि  सामना  मंत्री  स्टैंड  कार  पक्ष

 हैं  ।  लाल  समिति  ने  इस  मामले  मं  स्पष्ट  सूप  से  सिफारिश  की  थीं  ।  इस  ने  तो

 रखाने  पन  थान  wh  बारे  मे ंभी  निर्णय कर  लिया  था  ।  ये  तथ्य  संसद  से  छपाये  गये

 हैं  ।  मैं  arn  करता  हूं  कि  संसद  को  वस्तु  स्थिति  परिचित  कराया  जायेगा  ak

 सारा  मामला  सरकार  द्वारा  स्पष्ट  किया
 जायेगा

 ।

 छोटे  ट्रैक्टरों  का  उत्पादन  बहुत  थोड़ा  at  रहा  है  ।  मांग  तो  Y¥o,000  सेक्टरों  की

 है
 कौर  संभरण  ५,०००  का  भी  नहीं  हो  रहा  है  इनका  उत्पादन  शी frefasrrer घ्  काफी

 संख्या  बढ़ाया  जाना  चाहिये  |

 कि  माननीय  चित्त  मंत्री  द्वारा meq  मे  स्कूटरों  af  बारे  भी  मैं  यह  कहना  चाहता हूं

 maa  किये  गये  विचारों के  अनसार  स्कूटरों  की  कामत  hey  की  जानी  चाह्ती  ।  परन्तु

 जेसा  कि  उन्होंन  कहा  कि  वे  ऐसा  कोई  कदम  नहीं  उठा  रहे  he  क्षेत्र

 में
 इस  हेतु  कोई  विशेष  एकक  स्थापित  किया  जाय  wear  एकक  स्कूटरों  का

 उत्पादन  तो  फिर  कीमतें  क्त  कम  की  जा  सकती  हैं  ।  सरकार  को  इस  दिशा  मैं

 कार्यवाही  करनी  चाहिये  |

 श्र  to  गि०  दुबे  मुझे  यह  कहते  हुए  हुए  है  कि  श्री  सुब्रह्मण्यम

 एक
 बहुत

 ही
 कार्य-कुशल  व्यक्ति  हैं  और  यह  मंत्रालय  उनके

 ग्रीन
 है

 ।
 भारत  सरकार

 के  दो  मंत्रालय बहुत  महत्वपूर्ण  हैं--एक तो  वित्त  मंत्रालय तथा  दूसरा  खान  श्र

 भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय
 ।

 समाजवाद  लाने  की  दिशा  में  इस  मंत्रालय
 का

 बहुत  हाथ
 हे थ  ।

 स्वतंत्र  पार्टी  के  नेता  द्वारा  विस्तारवाद  के  विरुद्ध  व्यक्त  किये  गये  विचारों  से  मैं

 सहमत  नहीं  हूं
 ।

 यदि  हम  देवा  मेँ  बुनियादी  तथाਂ  भारी  उद्योगों  का  विकास  करना  चाहते

 तो  इसके
 न्नौंर

 क्या  रास्ता  है  ।
 सैनिक  तथा  वैज्ञानिक  दुष्टि  से

 भी  यह

 अ्रावश्यक है  ।
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 Demands  for  Grants  Chaitra  20,  1886(  Saka)
 पिक

 गि०

 नौकरशाही  की  जिसके  हाथ  में  इन  उपक्रमों  का  प्रबन्ध  निन्दा  की  गई  है  ।

 परन्तु  इसके  अलावा  तरीका  कौनसा  है
 ।

 हमने  प्रबन्ध  अभिकरण  प्रणाली  समाप्त

 कर  दी  हैं
 ।

 निदेशक  मंडल  तथा  कार्य  समितियां  बनी  हुई  हैं  ।  मेरे  विचार  से  प्रत्येक

 उपक  में  कार्यकरण  में  श्रमिकों  कें  प्रतिनिधि  मौजूद  हैं
 ।

 इस  समय  हम  ऐसी  स्थिति

 में  नहीं  हैं  कि  इन  उपक्रमों  का  प्रबन्ध  कमंचारी  परिषदों
 को  सौंप  दें  ।  परन्तु  इस  बारे  में  मेरा

 यह  सुझाव  है  कि  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  की  योजनाओं  के  समान  ही  मंत्रालय  संधारण  तथा  मरम्मत

 की  ae  ध्यान  देने  के  लिये  भी  प्रोत्साहन  देने  की  योजना  चालू  करे  ।

 at  प्रत्येक  वात  के
 लिये  विदेशी  तकनीकी  विशेषज्ञों  पर  निर्भर  नहीं  करना  चाहिये  ॥.

 अपने  कर्मचारियों  की  योग्यता  पर  ak  fara  करना  चाहिये  |  इस  बात  को  दृष्टि  में  रखते

 मेरा  सुझाव  है  कि  मंत्री  जी  के  निजी  रूप  से  कर्मचारियों  के  साथ  श्राद्मयिता  का  सम्बन्ध

 करना  चाहिये  |  अपने  सरकारी  उपक्रमों  के  मामले  मे  हम  विदेशों  ५ क  नवल  नहीं  कर  सकते

 मेरा  एक  सुझाव  कौर  भी  चेटी  कुछ  कांग्रेसियों  बल्कि  कांग्रेस  र  बाहुर  वे

 ग्रामीणों  को  भी  जिनमें  देश  भक्ति  की  भावना  हो  जिनको  कुछ  ज्ञान  इन  उद्यागों

 प्रबन्ध  सौंपा  जाना  चाहिये  ताकि  वे  इन  उद्यागों  का  सफल  बना  सकें  ।

 मैं  सभा  सं  तथा  बाहर  जो  यह  प्रबल  भावना  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से  पर्याप्त  मुनाफा

 प्राप्त  होना  उससे  सहमत हूं  ।  इस  के  लिये  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के VTA

 की  तुलना  में  सरकारी  क्षेत्र  उद्योगों  को  निश्चित  संरक्षण  दिया  जाना  चाहिये  ।  इस  समय

 सामने  मूल्यों  कॉ  रोकने  की  बड़ी  भारी  समस्या  है  ।  जब  तक  कि  उपभोक्ता  वस्तुयें  का  काफी

 में  सरकारी  क्षेत्र  मे  उत्पादन  शुरू  नहीं  किया  तब  तक  मूल्यों  समस्या  का  संतोषजनक  रुप

 से  हल  नहीं  किया  जा  सकता ।  मेरा  मानर्न/य  मंत्री  जी  स  ग्रनुरोध  है  कि  इस  क्षेत्र  का  उपभोक्त

 वस्तु  उद्योगों  तक  विस्तार  किया  जाय  |

 मुझे  यह  देखकर  बहुत  खेद  em  है  कि  ट्रैक्टरों  का  उत्पादन  गिर  गया  है  ।  प्रत्येक  व्यतीत  इसਂ

 बात  से  सहमत  है  कि  जब  तक  कृषि  उत्पादन  को  नहीं  बढ़ाया  तब  तक  समस्या  हल  नहीं

 सकती  ।  गेहूं  के  अरयात  पर  १४०  या  २००  करोड़  रुपये  GF  करने  के  स्थान  पर  ट्रैक्टर  रों
 के

 को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  |  यदि  गैर  सर  कारी  क्षेत्र  इस  बारे  मे  ग्र समर्थ  तो  फिर  इस  मंत्रालय

 को  यह  कार्य  हाथ  में  लेना  चाहिये  ।  कारों  के  बारे  में  मैं  चिन्तित  नही ंहूं  ।  सरकार  को  ट्रैक्टरों

 तथा  सम्बन्धित  महीनों  के  निर्माण  के  प्रदान  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करना  चाह्ते

 खाद्य  उत्पादन  बढ़ाने  की  दिशा  में  उठाया  जाने  वाला  यह  एक  ठोस  ब्रह्म  होगा  |

 श्री  ल०  ato  महादेव  :  इस्पात  मिलों  को  विभिन्न  स्थानों  में  स्थापित  करने  के

 विचार  का  मैं  स्वागत  करता हूं
 ।  सालेम-नीचे

 ली
 तथा

 बे
 लाडला-विशाखा  पटना  में  इस्पात

 मिल  स्थापित करने  के  बारे  में  जो  विचार  किया  जा  रहा  उसके  सम्बन्ध  में  मेरे  विचार  से  गोगा

 एकਂ  स्थान  है  क्योंकि  यहां  पर  प्राकृतिक  बन्दरगाह  है  तथा  लौह-वयस्क  भी  यहां  बहुतायत  में

 मिलता  बालचेर  में  एक  कच्चे  लोहे  का  मिल  स्थापित  किया  जाना  चाहिये  जहां  पर  कि  सरकार

 का  बिचार  तापीय  संयंत्र  स्थापित  करने  का  है  ।  इससे  हमारी  कच्चे  लोहे  की  श्रावश्यकताओओं  की

 git  हो  सकेगी
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 श्रीफल  €,  १६६४  म्रनुदा नों  की  मांगें
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 इस्पात  के  वि  नियंत्रण  के  बारे  में  मंत्री  जी  द्वारा  की  गई  गति  सम्बन्धी  घेषणा  सराहन  य  है  ।

 परन्तु  क्या  इस  नीति  को  कार्य  रूप  देने  के  लिये  हमारे  पास  पर्याप्त  व्यवस्था है
 ?  मैं  मंत्री  जी  से

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  से  इस्पात  का  विनियंत्रण  विया  गया  तब  से  क्या  इस्पात  के

 मूल्य  में  वृद्धि  हुई  है  सनौर  बया  सरकार  ने  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  है  ?

 प्रफुल्ल  आयोग  द्वारा  इस्पात  के  प्रतिधारण  मूल्य  के  बारे  में  दो  वर्ष  पहिले  की  गई  सिफारिश

 को  सरकार  ने  तब  स्वीकार  किया  है  ।  राज  समिति  ने  भी  अपने  प्रतिवेदन  में  इसकी  सिफारिश  की

 थी  ।  इस  तरह  ढीले  तरीके  से  ए  सी  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  क  क्यों  रव  वार  किया  जाता  है  ?  मेरा

 सुझाव  है  कि  प्रफुल्ल  main  जैसे  विशेषज्ञ  निकायों  अथवा  मंत्रालय  द्वारा  नियुक्त  किये  गये  sa

 निकायों  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  में  इस  प्रकार  की  ढीली  नीति  नहीं  प्र पना नी  ।

 मुझ  पता  चला  है  कि  कि
 रूबरू  में  लौह

 वयस्क
 की  उत्पादन  लागत

 लगभग  १०  रु०  से  १५  रु०

 प्रति  टन  तक  है  ।  सरकार  स्पष्ट  शब्दों  में  यह  बताने  का  कष्ट  करे  कि  बया  यंत्रीकरण  के  कारण

 उत्पादन  लागत  इतनी  भ्रमित  बढ़  गई  है  ?  लेक  लेखा  समिति  ने  awa  प्रतिवेदन  में  कहा  है  कि

 ठीक  प्रकार  ऑ्राय जन  न  करने  के  कारण  तथा  इस्पात  संयंत्रों  में  प्रयोग  शाने  वाले  कच्चे  माल  तथा

 धन्य  वरतुभ्रों  के  बारे  में  सावधानी  न  बरते  जाने  के  कारण  हा  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  होती  है  ।

 हमें  इस  दिशा  में  सावधानीपूर्वक  कदम
 उठाना

 |

 प्राइवेट  वयस्क  खानों  को  बिक्री  कर  तथा  wer  बातों  के  कारण जो  कठिनाइयां  उठानी

 पड़  रही  उनको  दूर  किया  जाना  चाहिये  ।  देश  में  मैंगनीज़  वयस्क  का  उत्पादन  बराबर  गिरता

 जा  रहा  है  जो  हमारे  लिये  हानिकारक  है  ।  इस  चीज़  को  रोका  जाना  ।  शोधन  का  ने

 स्थापित  किये  जाने  चाहियें  ताकि  मैं ग्न  ज़  पालि  की  तरह  ही  बढ़िया  freq  का  प्राप्त  हो  सके  ।

 मंत्रालय  यह  बात  स्वीकार  कर  चुका  है  कि  खान  मुहाने  पर  मूल्य  अथवा  रायल्टी  एक

 नाभमात्र  का  तथ्य  है  क्योंकि  भ्रामक  केवल  खान  के  मुहानों  पर  ही  sar  जाता  है  ।  इसीलिये  सरकार

 ने  एक  श्रीधर  पर  रायल्टी  की  दरों  को  नीति  करके  ठीक  काम  किया है  ।  फिर  भी

 कुछ  राज्यों  में  पुरानी  दरों  के  बारे  में
 कुछ  खटकने  वाली  बातें  हैं  ।  मैं  प्राशि  करता  हूं  कि  मंत्रालय

 उनके  बारे  में  जांच  पड़ताल  करके  अवश्यक  राहत  देने  का
 कष्ट  करेगा  |

 अन्त  में  मैं  मंत्री  जीਂ  से  यह  निवेदन  करना  चाहुंगा  कि  वे  लोक  लेखा  समिति  के  प्रतिवेदन  में

 दी  गई  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  चलेंगे  ।

 थ्री  fant  उपाध्यक्ष
 मह

 मैं  झ।पका  धन्यवाद  करता  हुं  कि  श्राप  ने

 मुझे  इस  में  भाग  लेने  का  अ्रवसर  दिया  |  सभा  के  सदस्यों  को  परिचालित  लोक  लेखा  समिति

 झर  प्रावधान  स्मिति  के  प्रतिवेदन  में  cafe  इस  मंत्रालय  के  काम  की  अधिक  प्रशंसा  नहीं  की

 गयी  मेरा  झपना  fami  यह  है  कि  यह  मंत्री  केन्द्र  के  उन  थोड़े  से  मंत्रियों  में  से  जो  अपना

 काम  लगन  से  करते  हैं  ।  इनके  कुछ  अपने  विशेष  गण  हैं  तौर  हम  आशा  करते  हैं  कि  वे  लोरर

 सफल  होंगे  ।

 मेरा  पहला  कटौती  प्रस्ताव  तरक ल  जनता  करों  के  निर्माण  के  लिये  कारखाना  स्थापित  करने

 को  आवश्यकता  के  बारे  में  है  ।  सरकार  का  यह  प्रशा  करना  कि  इस  बारे  में  गर-स'रका री  उद्योग

 की  प्रतिक्रिया  सरकार  के  अनुकूल  वर्ग  जिससे  कि  वह  तथाकथित  जनता-कार  की  कठिनाई  पर  काबू

 पा  इन  सब  वर्षों
 में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  कॉम  a  उपेक्षा  करना  हैं  ।  मैं  समझता हूं  कि  मंत्रालय

 पर  किसी  और रे भारी रे  भारी  दबाव पड़  रहा  है
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 Demands  for  Grants  April  9,  1964
 a

 [a  f

 जो  भारत  में  बनी  कारें  बिक  रही  हैं  उनमें  भारत  में  बने  पुर्जे  ६०  प्रतिशत  १  Yo

 प्रतिशत  भ्र भी  भी  विदेशों  से  are  किये  जा  रहे  हैं  fe  हिन्दुस्तान  मोटर  कम्पनी ने  दस  वर्ष

 बाद  भी  एक  भी  ऐसी  कार  नहीं  बनायी  जो  भारत-निर्मित  हो  ।  जब  इनका  किस्म  कै  बारे

 में  कोई  शिकायत  की  जाती  है  तो  निर्माताओं की  ७७ अर  से  उत्तर  मिलता है  कि  उनको  सरकार

 पर्याप्त  विदेशी  मुद्रा  नहीं  देती  प्रौढ़  सरकार  ने  भी  इस  बात  का  समर्थन  किया है  ।  मैं  समझता

 हुं  कि  मंत्रालय  पर  किसी  कौर  से  बड़ा  दबाव  पड़  रहा  है  ताकि  वह  सरकारी  क्षेत्र  में तथाकथित

 जनता-कार  के  निर्माण  में  शर  कोई  प्रगति  न  कर  सके  यद्यपि  देश  में  सरकार  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में

 बहुत  थोड़ा  काम  हुमा  है  ।

 मेरा  दूसरा  कटौती  प्रस्ताव  गोशा  में  लौह-वयस्क  कै  बड़े  निक्षेप  हराकर  संसाधन  के  le  उपयोग

 करने  की  अ्रावश्यकता  के  बारे  में  है  ताकि  विदेशी  मुद्रा  alia  की  जा  सके  ।  जहां  तक  लौह-वयस्क

 या  ग्न्य  किसी  कच्चे  माल  के  निर्वात  का  सम्बन्ध  नीति  केवल  ब्रल्पकालीन  नीति  हनी  चा  लिये

 क्योंकि  लौह-श्रावक  जैसे  महत्वपूर्ण  कच्चे  माल  को  हमेशा  के  लिये  देश  से  बाहर  नहीं  भेजा  जा  सकता  |

 इस  बारे  में  सरकार  को  एक  निश्चित  तिथि  निर्धारित  करनी  csi  fees  बाद  इस  देश  से

 अयस्क  का  निर्यात  नहीं  किया  जयेगा  ।

 सरक।र  ने  खान  तथा  खनिज  १९४७  को  संघ-राज्य-क्षेत्र  दमन  दीव

 श्र  पर  लागू  करके  एक  बड़ा  कदम  उठाया  है  क्योंकि  सभी  खानों  पर  नियंत्रण  केन्द्रित

 होना  चाहिये  ।  लेकिन  मंत्रालय  को  गोशा  की  स्थिति  पर  विशेष  ध्यान  देना  चाहिये  ।  ग्  में

 लगभग  Soo—koo  छोटी  छोटी  खानें  हैं  प्रौढ़  इस  अधिनियम  को  शर  इससे  सम्बन्धित  नियमों

 को  यहां  लागू  करने  से  इन  छोटे  छोटे  यूनिटों  जो  कि  छोटे  दुकानदारों  जेसे  ही  बड़ी  कठिनाई

 at  जायेगी  ।  सरकार  को  उनकी  कठिनाइयों  की  कौर  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 श्री  ब०  कु  दास  :  उपाध्यक्ष  कुछ  परिया  जनाज़ों
 के  बारे  में  इस  मंत्रालय

 ने  ऐसे  कार्य  किये  हैं  जिन  पर  गयें  किया  जा  सकता  हिन्दुस्तान  भर्ती  cea ने

 इतना  उत्पादन  किया  है  कि  हमारी  आवश्यकता  पुरी  करने  के  बाद  यह  कुछ  का  अन्य

 को  निर्यात  भी  कर  रहा  है  ate  मूल्य  भी  उन  देशों  में  प्रचलित  मूल्यों  के  रामान  हैं
 ।

 भारतीय  कर्मचारियों  को  उचित  तकनीकों  प्रशिक्षण  देने  की  झोर  अ्रधिक  ध्यान  दिया  जाये

 ताकि  वे  ऊंचे  पदों  पर  काम  कर  सकें  ।  इस  समय  सभा  इस्पात  संयंत्रों  में  बड़ी  संख्या  में  विदेशी

 टेक्नीशियन  हैं  ।  विदेशी  सहयोंग  में  यह  अवश्यक  है  कि  विदेश  टेक्नीशियन  हों  लेविन  अपने

 ं  को  उनसे  मिल  कर  तकनीकी  ज्ञान  प्राप्त  करने  का  अवसर  दिया  जाये  ।  यह  ह्य  की  बात  है  कि

 शतक  विदेशो  टेक्नीशियनों का  स्थान  हमारे  भारतीय  टेक्नीशियन  ले  रहे  कुछ  समय  बाद

 हुम  उप  का  Te  तरह  स्थान  प्राप्त  कर  लेंगे  ।  फिर  भी  भ्रनूभवी  व्यक्तियों  की
 कमी  है  ।

 चौथी  योजना  में  स्थापित  किये  जाने  व।ले  इस्पात  संयंत्रों  में  बड़ी  संख्या  में  ट  वर्नशियनों  शौर

 अन्य  व्यक्तियों  की  आवश्यकता  होंगी  ।  मैं  समझता  हूं  कि  मंत्रालय  इस  दिशा  में  कार्यवाह  कर

 रहा  है  ताकि  इस्पात  संयंत्र  आरम्भ  होने  से  पहले  ये  व्यक्ति  उपलब्ध  हो  सकें  ।

 कोयला  खान  उद्योग  सें  भी  द्वितीय  श्रेणी  के  qarfarnr fat पी  wire  व्मचर्त  यों  क  भरी

 कमी  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  राष्ट्रीय  wae
 विकास

 निगम  का  अपना  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  है  ।  उनके
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 भ्रनदानों की  मांगे २०  qask
 का

 प्रशिक्षण
 स्कूल  इंजीनियरों  को  भी  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ate  विशेष

 प्रशिक्षण  के  लिये

 फिर  भी  भ्रतुभवी  व्यक्तियों  की उन्हें  फ़ांस  आदि  देशों में  भेजा  जाता है  ।

 कमी  रहती  है  ।  इत  कौर  ध्यान  दिया  जाये  ।  इस  देश  में  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  की  उचित  सुविधाएं

 दी  जायें  ताकि  हमें  प्रशिक्षित  व्यक्ति  उपलब्ध  हो  सकें  ।  भारत  की  कोयला  परिषद  ने  यह  सिफारिश

 कीं  थ  कि  गैर-परकार  क्षेत्र  में  खान  उद्योग  को  अपने  प्रशिक्षण  cea  खोलने  चाहियें  लेकिन

 उन्होंने  कोई  उत्साहजनक  कार्य  नहीं  किया  ।  मंत्रालय  को  इस  बात  पर  विचार  करना  चाहिये  कि

 कया  इस  मामले  में  उन्हें  कुछ  मजबूर  किया  जा  सकता  Jl  इस्पात  संयंत्रों  ग्र  प्रयास  ञ्

 में  उपयकक्‍्त व्यक्ति लगाने व्यतीत  लगाने  के  बारे  में  भी  कदम  उठाये  जाये ं।

 दूसर  बात  निम्न  श्रेणी  के  कोयले  के  बारे  में  है  ।  अनुमान  है  कि  चौथी  योजना  में  कोयले

 मांग  बढ़  कर  १५.४  करोड़ टन  से  लेकर  १७  करोड़ टन  तक  हो  राकती है  ।  स्थापित  किये जा

 रटे  बोकारों  इस्पात  गोगना  दिजगापट्म  में  इस्पात  रेलवे  के  विस्तार-किये  क्रम

 नये  तापीय  विद्युत  संयंत्रों  से  मांग  काफी  बढ़  जायेगी  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विकास

 क्यों  में  कोई  ढील  नहीं  होनी  चाहिये

 एप्लाइड  इकॉनॉमिक्स  न  सम्मान  परिषद  ने  इस  देश  में  जलाये  जाने  वाले  गोबर  के  बारे

 में  कुछ  बातें  कही  हैं  कि  इतना  गोबर  यहां  इंधन  के  रूप  में  चलाया  जाता  है  जिसको  यदि  खाद  के

 रूप  में  इस्तेमाल  किया  तो  €०  लाख टन  अनाज  पैदा  fear जा  सकता  है  ।  रविवार

 को  इस  मामले  में  तत्काल  कदम  उठाने  चाहियें  |  इस  मंत्रालय  का  इससे  कोई  सम्बध

 नहीं  है  ।  लेकिन  वधि  मंत्रालय  को  इस  अर  ध्यान  देना  चाहिये  पर  उन्हें  कोई  एसी  योजना  बनानी

 चाहिये  जिससे  निःशुल्क  गोबर  प्राप्त  करने  वाली  ग्रामीण  जनता  इस  निम्न  श्रेणी  के

 कोयले  का  ईधन  के  रूप  में  उपयोग  करे  गोबर  को  खाद्यान्न  के  उत्पादन  के  लिये  खाद  के

 रूप  में  प्रयोग  के  लिये  बचाया  जा  सके  ।
 इम  प्रकार  खाद्यान्न  की  कमीं  को  पूरा  करने  के  लिये  Lo

 लाख  टन  खाद्यान्न का  प्रौढ़  उत्पादन किया  जा  सकता  है

 श्री  रामेशवर  टाटिया  हमारे  कोयल  निक्षेपों  में  २  प्रतिशत  बढ़िया

 ७  प्रतिशत  मध्यम  दर्जे  का  कोयला  कौर  ९१  प्रतिशत  निम्न  श्रेणी  का  कोयला  st  हमारी  खपत  बढ़िया

 कोयले  की  २६  मध्यम  दर्जे  की  ६२  प्रतिशत  ate  निम्न  श्रेणी  की  ११  प्रतिदिन  है  ।  यदि

 उपभोग  की  प्रणाली  यही  रही  कोहो  सकता  है  कि  अ्रगले  २०  वर्षों  में  हमें  बढ़िया  कोयला  ही

 न  मिल  सके  झ्र  हमें  इसका विदेशों  से  आयात  करना  पड़े  ।  पता  नहीं  इस  बारे  में  सरकार क्या  कर

 रही  है  ।  सरकार को  ऐसा  कानून  बनाना  चाहिये  जिससे  बढ़िया  कोयले  का  इंस  प्रकार  इस्तेमाल  न॑

 किया  जाये  बल्कि  इसे  बचाया  जाये  ।  यह  तभी  हो  सकता  है  जब  प्रौद्योगिक  कोयला  धोने  के  कारखाने

 स्थापित  किये  जायें  शर  निम्न  श्रेणी  के  कोयले  के  अधिक  इस्तेमाल  की  संभावनायें  बनायी  जायें  ।

 सरकार  को  एक  समिति  नियुक्त  करनी  चाहिये  और  इस  समिति  के  प्रतिवेदन  को  ध्यान  में

 रख  कर  जो  yoo  के  लगभग  झ्र लाभकारी  या  छोटी  छोटी  खानें  हैं  उन्हें  मिलाया  जाये  ।  इससे  कुछ

 श्रमिक  समस्या  उत्पन्न  हों  सकती  है  लेकिन  उसे  सावधानी  से  हल  किया  जाये
 ।

 राष्टीय  कोयला  विकास  निगम  ने  जो  १.  २५  करोड़  रुपये  का  लाभ  कमाया  इसमें

 जित  ७०
 करोड़  रुपये

 की
 राशि  को  देखते  हुए  यहं  बहुत  कम  है  ।

 मंत्री  महोदय  को  कोयला  खान  उद्योग  के  मशीनीकरण  की  झ्रोर  अधिक  ध्यान  देना  चाहिये

 अर  इसको  बचाने  के  लिये  कुछ  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये
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 रामेश्वर

 पता  नहीं  कि  सभी  प्रकार  से  प्रौद्योगिकी  के  बारे  में  राजस्थान  की  क्यों  उपेक्षा  की  गयी

 हैं  ।  इस
 राज्य  में  सरकारी  क्षेत्रीय  परियोजनायें  स्थापित  की  जानी  चाहियें  ।

 खेती में  एक  कोयला  खान  स्थापित
 की

 जानी  पता  नहीं  उसका  क्या  सुष्मा  ।  इस  पर
 ६

 करोड़  रुपये
 का

 व्यय  अनुमान  था  किन्तु  अरब
 २५

 करोड़  रुपये  खर्च  होने  का अनुमान है
 ।  विभिन्न

 तरह के  ३१४  क्वार्टरों का  निर्माण  प्रारम्भ  किया  गया  जिनमें  से  केवल  २३  क्वार्टर ही  बन  पाये  |

 यदि  खेती  खान  की  यही  प्रगति  रही  तो  इस  खान  में  ठीक  तरह  से  काम  चलने  में  कम  से  कम

 चालीस
 वर्ष  शर

 लगेंगे
 ।  इस  मंत्रालय  सरकार  ने  राजस्थान  के  साथ  यह  व्यवहार  किया  है  |

 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिमिटेड  ate  भारी  इंजीनियरी  निगम  के  बारे  में  उपमंत्री  महोदय  ने

 जो  कुछ  भी  प्राक्कलन  समिति  उससे  सहमत  नहीं  है  ।

 हैवी  भोपाल  के  बारे  में  मंत्री  महोदय  ने  कल  बताया  था  कि  वहां  हड़ताल

 हुई  प्रो  श्रमिक-सम्बन्ध  अच्छे  नहीं  थे  ।  ये  उद्योग  बड़े  महत्वपूर्ण  sare  यदि  श्रमिक  कानून

 पूर्ण  हैं  तो  हमें  इनमें  संशोधन  करने  चाहियें  ताकि  श्रमिक  ठीक  काम  कर  सकें  ।  यदि  श्रमिक  काम  नहीं

 करेंगे  तो  देश  प्रगति  कसे  कर  पायेगा  ?

 उड़ीसा  के  राज्यपाल  ने  धनबाद  में  भारतीय  खान  स्कूल  के  दीक्षान्त  भाषण  में  कहा  कि

 विदेशी  मंडी  में  प्रतिस्पर्धा  करने  के  लिये  हमें  लागत  कम  करने  के  लिये  उत्पादन  बढ़ाना  चाहिये  |

 उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  प्रति  श्रमिक  उत्पादन  कम  है  इसलिये  उत्पादन  लागत  ग्रसित  पता

 नहीं  ऐसी  बात  कहने  के  क्या  कारण  हैं  ।  चाहे  जो  भी  हो  चाहे  जिस  किसी  को  दोष  दिया

 हमें  यह  देखना  चाहिये  कि  भविष्य  में  देश  के  प्रमुख  उद्योगों  में  ऐसी  घटना  न  हो  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता हूं
 कि  भारतीय  घान

 ब्यूरो  की  उपस्थित  नामावली  में  छंटनी  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ।

 दूसरी  बात  लोहा  तथा  इस्पात  राज  समिति  के  प्रतिवेदन  के  आधार  पर  झ्रांधिक

 विनियंत्रण के  कारण  प्रत्याशित  छंटनी  के  बारे  में  है  ।  लोहा तथा  इस्पात  कलकत्ता  के

 कार्यालय  में  erat  की  कई  बार  पद-भ्रान्ति  की  कई  बार  उनकी  छंटनी की  गयी  कौर  फिर

 रखा  गया  ।  इन  कर्मचारियों  को  स्थायी  विभागों  में  नौक  रियो  दी  जायें  ।  राज  समिति  के  प्रतिवेदन

 के  विभिन्न  पत्रकारों  की  जांच  की  जाये  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  निम्न  श्रेणी  के  कर्मचारी  ही  भ्रष्टाचार  के

 दोषी  हैं  बल्कि  उच्च  पदों  पर  प्राचीन  पदाधिकारी भी  भ्रष्ट हैं  ।  इन  क्लर्कों
 को

 निकाला
 न

 जाये  बल्कि

 ग्राम-कर  विभाग  जैसे  विस्तारवादी  विभाग  में  स्थानान्तरित  कर  दिया  जाये  |

 पिछली  बार  जब  प्रदान  उठा  तो  मंत्री  महोदय  ने  अ्राइवास  दिया  था
 कि  यह  मालूम  करने

 के  लिये  जांच  की  जायेगी  कि  क्या  श्री  बिड़ला  ने  अमरीका में  इस  बात  के  लिये  दबाव  डाला  था

 कि  बोकारों  संपंत्र  सरकारी  क्षेत्र  में  न  लगे  ।  क्या  जांच  कर  ली  गई  है  कौर  यदि  नहीं तो  क्या  इस

 ?
 बात  की  जांच  की  जायेगी

 भोपाल  का  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  कारखाना  सेवा-निवृत्त  व्यक्तियों  द्वारा  चलाया

 =  a जाव  समाजवाद  में  विश्वास  है  कौर  जिनकी  बड़ी  उत्कंठा  कौर  जो
 जारहा  जो  युवक  जिन
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 अप्रैल  €,  १६६४  ग्रवदानीं  कीਂ  मांगें
 ना

 सरकारी  क्षेत्र  का  विकास  चाहते  उन्हें  जेल  में  बन्द  किया  gat  है  ।  यह  बड़े  दुर्भाग्य  को  ard  हद

 कि  इसको  चला  रहे  सेवा-निवृत्त  व्यक्ति  मुगल  बादशाहों  की  तरह  मौज  उड़ा  रहे हैं  |  इस  मामले  में

 पूरी  जांच  की  जानी  चाहिये  ।  इस  संयंत्र  में  बड़ी  अनुशासनहीनता है  ।  प्रधान  मंत्री  जी  कहते  हैं  कि

 यह  एक  तिरे-क्षेत्र बन  गया  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इस  तीर्थ-क्षेत्र  में  सेवा-निवृत  पंडे  रखे  गये

 है ंजो  थोड़े  ही  समय  में  इसको  कलंकित  कर  देंगे  ।  इस  संयंत्र  का  नियंत्रण  भाई  सी
 ०  एस०  या

 राज  To  एस०  श्रकसरों  को  सौंपा  जाये  ।  यदि  गिरफ्तार  किये  गये  oy  युवकों  को  रिहा  कर  दिया

 जाये  तो  हिन्दुस्तान  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  में  सामान्य  स्थिति  पैदा  हो  सकती  है  ।

 att  afar  )
 :  उपाध्यक्ष  खान  ate  भारी  इंजीनियरिंग

 मंत्रालय  के  झ्न्तगंत  विभिन्न  परियोजनाओं  काफी  प्रगति  कर  रही  इसके  लिये  मैं  अपने  कुशल  मंत्री

 का  धन्यवाद  करता हूं
 ।

 भिलाई  शर  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  भ्रमणी  प्रगति  कर  रह  हैं

 शौर  उनमें  प्रत्येक  में  १०  लाख  टन  की  निर्धारित  क्षमता  के  भ्र तु सार  उत्पादन  हो  रहा  है  ।  यह

 लब  की  बहुत  बड़ी  सफलता  है  ।  इन  तीनों  इस्पात  संयंत्रों  की  क्षमता  बढ़ायी  जा  रही  है  ।  इस्पात

 सम्बन्धी  कंधार  समिति  की  सिफारिशों  के  भ्रतुसरण  में  चौथी  योजना  में  लक्ष्य  १७०  लाख  टन  से

 कम  नहीं  होना  चाहिये  ।

 सेलम  इस्पात  परियोजना  काफी  समय  से  चली  रही  है
 ।  इसमें  बहुत  विलम्ब  gare

 गौर  इससे  मद्रास  राज्य  को  लोगों  को  बड़ी  निराशा  हुयी  है  ।  इस  बारे  में  मद्रास  सरकार  दिल  से  यह

 चाहती  है  कि  यह  परियोजना  तीसरी  परियोजना के  समाप्त  होने  से  पुर्व  आरम्भ हो  जाये  |  मद्रास

 राज्य  में  कोई  भी  इस्पात  संयंत्र  नहीं है  ।  मंत्री  महोदय  को  इस  सम्बन्ध  में  कदम  उठाने  चाहियें  कि  यह

 परियोजना  तीसरी  योज़ना  के  समाप्त  होने  से  पूर्व  प्रारम्भ  हो  जाये  ।

 मद्रास  राज्य  में  निवेली  परियोजना  की  पुनरीक्षित  प्राककलित  लागत  qe  ७
 करोड़  रुपये

 है  कौर  इसमें  प्रति  ६  लाख  टन  लिग्नाइट  के  खनन  का
 उपबन्ध

 है  ।  इस  लिग्नाइट का

 नवेली  स्थित  तातीय  विद्युत  केन्द्र  क्रिया  उर्वरक
 संयंत्र

 में  इस्तेमाल  होगा
 ।  इस्पात का  पूरा

 उत्पादन  TT  1&4  के  तक  होने  की  ara  है  ।  नीवेली  स्थित  तापीय  विद्युत  केन्द्र  में  Yo—Lo

 मेगावाट  के  पांच  जनरेटिंग  यूनिट  होंगे
 ।

 चार  यूनिट चालू  हैं  कौर
 पांचवां

 प्रभी  चालू  होना  है  ।

 इसके  १९६४  में  चालू  होने  को  था  लेकिन  भ्र भी  इसके  चालू  होने  का  कोई  निशान  नहीं  है  ।

 तापीय  विद्युत  केन्द्र  की  क्षमता  को  २४५०  से
 ४००  मेगावाट भ्रम  फिर  ६००  मेगावाट तक  बढ़ाने  के

 प्रस्ताव  को  यथासंभव  शीघ्र  क्रियान्वित  किया  जाये  ।

 जहां  तक  नेवेली  में  उकेरा  योजना  का  सम्बन्ध  इसकी  गति  बड़ी  धीमी  है  ।  मशीनों  के

 संभरण  के  लिये  ठेका  qexe  में  दिया  गया  था  लेकिन  संपंत्र  झ्र भी  तक  नहीं  बन  पाया  ।  उर्वरकों

 की  बढ़ती  हुई  मांग  को  देखते  हुए  इस  संयंत्र  को  शीघ्रातिशीघ्र  चालू  किया  जाये  ।

 मद्रास  राज्य  में  कराइकुडी  के  समीप  हाल  में  २००  फुट  की  गहराई  पर  बड़ी  मात्रा  में  लिग्नाइट

 के  निक्षेप मिले  सारे  देश
 की

 भलाई  के  लिये  शौर  पूर्वे रामनाथपुरम जिले  की  भलाई

 के  जो  कि  श्रमिक  रूप  से  बड़ा  पिछड़ा  gat  क्षेत्र  इन  निक्षेपों  को  शीघ्र  निकाला  जाये  ।

 मद्रास  राज्य  में  लौह  तांबा  गौर  अभ्रक  जैसे  अन्य  खनिजों  का  भी  पता  लगा  है  उनको

 भी  निकाला  जाये  ।
 हाल  ही  में  मद्रास  राज्य  में  तिरूनेलवेली लि  जिले  में  राज्य  के  भूतत्वी  य  विभाग  ने  चूने

 के  इलमेनाइट  AY  awe  के  बड़ी  मात्रा  में  निक्षेपों  का  पता  लगाया  है  और  उनको

 निकाला  जाना  चाहिये  ।
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 भोपाल  में  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  संयंत्र  में  श्रमिकों  का  झगड़ा  देशद्रोही  और  तोड़  फोड़  करने  वाले

 लोगों  ने  कराया  है  ।  सरकार  को  इनके  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  करनी  चहिये  ।  श्रमिकों  का  शोषण

 न  किया  उनके  साथ  उचित  व्यवहार  किया  जाये  लेकिन  साथ  ही  उनको  देश  की  उत्पादन

 और  प्रा
 a

 बाधक  नहीं  बनने  देना  चाहिये
 ।  श्रमिकों

 के  सन्तोष का  तकंसंगत हल  यह  है  कि  उनको

 उत्पादन-प्रोत्साहान दिया  जाये  ।  हर  श्रमिक
 को

 उसके  काम  के  मुताबिक  मजूरी  दी  जाये  |

 खान
 भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  fro  सुब्रह्मण्यम  )  उपाध्यक्ष  महोदय

 सबसे  पहले
 तो

 मैं  उन  सदस्यों  का  हार्दिक  स्वागत  करता  हूं  जिन्होंने  इस  मंत्रालय के  कार्य  के  बारे  में

 बड़े  लाभप्रद  सुझाव  दिये  हैं  ।

 खनिज  संसाधनों  के  विकास का  काम  भारत  के  भतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  कौर  भारतीय  खान

 ब्यूरो  को  सौंपा
 गया  मुझे  पता  है

 कि
 इन  दोनों  संगठनों  के  कार्य  के  बारे  में  कुछ  भ्र ति छेदी

 क्षेत्र  इन  दोनों  संगठनों  में  अनुभवी  व्यक्तियों  की  भी  कमी  है  are  पर्याप्त  मात्रा  में  ata

 झोर  उपकरणों  का  भी  अभाव है

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  पीठासीन

 |  SHRI  SURENDRANATH  DWIVEDI  in  the  Chair  |

 भूत॑त्वीय  विज्ञान  के  क्षेत्र  में  कई  नथी  बातें  हुयी  हैं  कौर  जब  तक  हम  इन  भझ्ाधुनिक  तरीकों  को

 हीं  हम  थोड़े  समय  में  alas  भूमि  का  सवाल  नहीं कर  सकते  |  जहां  तक

 प्रावश्यक  हम  विदेशी  विशेषज्ञों  की  सहायता  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ताकि  हम  भारतीय

 सर्वेक्षण विभाग  द्वारा  किये  जा  रहे  काम  को  एक  नया  रूप  दे  सकें  ।  इस  वर्ष  के  में  होने  वाली

 अन्तर्राष्ट्रीय  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  कांग्रेस  बड़ी  लाभदायक  सिद्ध  होगी  ।  मैं  भारत  के  भूतत्वीय  सवाल

 विभाग  भारतीय  खान  ब्यूरो  के  काम  की  जांच  करने  के  लिये  एक  छोटी  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त

 करने  पर  विचार कर  रहा हं  ताकि  काम  अधिक  कदा लता से  शौर  शीघ्र  किया जा  सके  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  Mr.  DEPUTY  SPEAKER  in  the  Chair

 mod  खनिजों  के  विदोहन  के  बारे  में  लौह-भ्रामक  का  बड़ा  महत्व  है  क्योंकि  हमारे

 इस्पात  प्रौद्योगिक  विकास  का  आधार  यही  है  ।  इसके  ग्र ति रिक्त  इससे  विदेशी  मुद्रा  की  प्राय

 भी  होती है  ।  लेकिन  लौह-प्रयास  के  प्रयोग  में  कुछ  समस्यायें  भी  इसके  उत्पादन  में  कुछ  प्रतिशत

 बढ़िया  होता  इस  बढ़िया  लॉट  के  इस्तेमाल  की  भी  एक  समस्या  है  कौर  हम  इसे
 नष्ट  नहीं

 सकते  |  लेकिन  sa  इसका  छोटी  गोलियां  बनाने  में
 इस्तेमाल

 किया  जा  सकेगा  और  केवल

 यस्क  की  tear  छोटी  गोलियों  के  निर्यात  से  अधिक  मूल्य  सकेगा  ।  हाल  में  हमने

 छोटी  गोलियां  बनाने  के  लिये  गोधरा  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  एक  संयंत्र  को  लाइसेंस  दिया  जब

 इसका  इस  प्रकार  इस्तेमाल  होने  लगेगा  तो  इससे  बमन  भट्टियों  के  कार्य  में  सुधार  होगा  |

 जहां  तक  कोयले  का  सम्बन्ध  पिछले  दो  या  तीन  वर्षों  से  इसका  संभरण  बहुत  कम  हो

 रहा  है  ।  लेकिन  कब  अचानक  ही  उत्पादन  इतना  बढ़  गया
 है

 कि  खानों  पर  इसका  भंडार
 इकट्ठा

 हो  गया  यह  इसलिये
 ga

 कि  योजना  बनाते  समय  कौर  लक्ष्य  निर्धारित  करते  समय  जो  हमें

 आशा  थी  मांग  उतनी  नद्दी  रही  ।  यह  फालतू  सभी  किस्म  के  कोयले में  नहीं  है  ।  जहां  तक॑  बढ़िया
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 कोयले  का  सम्बन्ध  उसकी  काफी  मांग  केवल  घटिया  किस्म  के  कोयले  की  ही

 यत
 है

 ।  यह  त्रुटिपूर्ण  योजना  के  कारण  नहीं है  ।  वास्तव  में  योजना  में  घटिया  किस्म  के  कोयले

 के  उत्पादन  में  हम  वृद्धि  नहीं  करना  थे  क्योंकि  हमें  पता  है  कि  इसकी  अधिक  आवश्यकता

 नहीं  होगी  ।  लेकिन  क्योंकि  उत्पादन  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  २०  से  ३०  लाख  टन  तक

 घटिया  किस्म  के  कोयले  का  अतिरिक्त  उत्पादन  gat  स्थिति  सुधारने
 के  लिये  हम  ने

 घटिया  किस्म  के  कोयले  के  वितरण  पर  नियंत्रण  ढीला  कर  दिया  है  ।  हमें  निम्न  श्रेणी  के  कोयले

 अतिरेक  उत्पादन  से  घबड़ाना  नहीं  चाहिये  ।  जब  विभिन्न  इस्पात  संयंत्र  काम  करने  लंग  पड़ेंगे  तो

 हमें  इसकी  आ्रावश्यकता  पड़ेगी  ।  हाल  ही  में  हम  ने  झरिया  पोलैंड  की  सरकार  के  सहयोग

 एक  बड़ी  कोयला  खात  का  काम  आरम्भ  किया  इस  खान  के  पूर्ण  उत्पादन  आरम्भ  करने  में

 लगभग  १२  वर्ष  लग  जायेंगे  ।  हमें  अपनी  ग्रावश्यकताओं  का  श्रतुसान  लगभग  १०  वर्ष  पहले

 लगाना  चाहिये  ।  पहले  हम  ने  कई  उद्योगों  से  कोयले  के  स्थान  पर  भट्टी  का  तेल
 प्रयोग  करने

 के  लिये  कहा  था  परन्तु  अब  हम  देखते हैं  कि  इसके  कारण  कोयला  उद्योग  को  कठिनाई  पदा

 हो  गई
 ।

 क्योंकि  यह  तेल  हमें  आयात  करना  पड़ता  है
 ।  अतः  कोयले के  सम्बन्ध  में  हमें

 अपनी

 नीति  को  बड़े  सोच  विचार  कर  बनाना  होंगा  |  इस  सम्बन्ध में  योजना  श्रायोंग  द्वारा  नियुक्त  शक्ति

 सर्वोक्षण  समिति  के  प्रतिवेदन  से  सहायता  मिलेगी  ।  इस  बारे में  हमें  देश  की  इंधन  सम्बन्धी  खपत

 को  भी  ध्यान  में  रखना  है
 ।

 निम्न  श्रेणी  के  कोयले  को  विद्या  जनन  के  लिये
 प्रयोग

 में  लाया
 जा

 सकता है  ।  केन्द्रीय  ईंधन  अनुसन्धान  संस्था  ने  सस्ता  घरेलू  ईंधन  तयार  करने  का  एक  इच्छा
 तरीका

 निकाला है
 ।  सरकारी  a  गैर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों

 में
 कम  ताप  वाले  कार्बनीकरण  संयंत्र

 नाइज़ेशन  स्थापित  किये  जायेंगे  ।  ऐसा  श्रीमान  लगाया  जाता
 कि  इस  समय  कोक

 का  कोयला  लगभग  ३४,०००  लाख  टन  है  जो  लगभग  Yoko  वर्षों से  के  लिये  काफी  होंगा  ॥

 हमें  इसके  इस्तेमाल  में  बड़ी  सावधानी  बरतनी  चाहिये  ।  इसी  बात  को  ध्यान
 रखते हुए  :

 हाल  ही  में  इस  कोयले  के  दाम  बढ़ा  दिये  गये  थे  ।

 (  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  )

 ह  Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 दुसरा  प्रश्न  जो  उठाया  गया  खानों  के  बारे  में  था  |  इस  समय  Go  कोयला

 खानें हैं  जिनके  द्वारा  लगभग  ६५०  लाख  टन  कोयले  कग  उत्पादन  होता  हम  इस  सम्बन्ध में  :

 एक  कानून  बनाने  पर  विचार  कर  रहे  हैं  जिसके  द्वारा  छोटी  खानों को  वापस  में  मिला

 दिया  जायेगा  |

 झिरिया कोयला  क्षेत्र  को  तीन  खण्डों में  बांटा  जा  सकता है  ।  केन्द्रीय  उत्तरी  खण्ड  शर

 दक्षिणी  खण्ड  |  केन्द्रीय  खण्ड  में  कोयला  aye  मात्रा  में  पाया  जाता  है  ।  इस  खण्ड में  492.0

 कोयला  खानें  हैं  जिन  में  से  १८  बड़ी  खानें  हैं  a  उनमें  लगभग  ५०  प्रतिशत  कोयला है  ।  राष्ट्रीय

 कोयला  विकास  निगम  झरिया  के  द  क्षिणी  क्षेत्र  में  कोयला  निकालने  का  काम  कर  रहा  है  ।

 इस  क्षेत्र  की  विशेष  बात  यह  है  कि  कोयला  काफी  गहराई  में  पाया  जाता है  ।  इस  क्षेत्र  में  कोयले

 के  उत्पादन  के  लिये  गैरिक  धन  की  आवश्यकता  होगी  ।  इसलिये  इसके  लिये  एक  एकीकृत  कार्यक्रम

 बनाना  पड़ेगा  ।  इस  प्रश्न  की  जांच  करने  के  लिये  सरक।र  ने  हाल  ही  में  एक  तकनीकी  समिति

 नियुक्त  की  थो  ।  समिति  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  चुका  है  कौर  सरक।र  के  विचाराधीन  है  ।

 अ्रलोह  धातु  के  क्षेत्र  में  हम  ऐ  यूमीनियम  ahs  मंत्रा  में  पैदा  करने  की  स्थिति  में  हैं  ।  हमारे

 पास  बॉक्साइट  के  निक्षेप  भी  बड़ी  संख्या  में  हाल ही  हम  ने  निर्णय  किया  है  कि  को

 ३४५८३  3583;
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 मुखिया ]

 एल्यूमिनियम  परियोजना  को  सरकारी  क्षेत्र  में  ले  लिया  जाये  ।  मध्य  प्रदेश  परियोजना  में  पर्याप्त

 प्रगति  नहीं  हुई  कौर  इस  सम्बन्ध  में  हम  शीघ्र  ही  निर्णय  करने  वाले  हैं  ।  तीसरी  परियोजना  मे  सूर

 की  शरावती  परियोजना  है  ।  इस  परियोजना  के  बारे  में  भी  सरकार  को  निर्णय  करना  क्यों कि

 इसके  सम्बन्ध  में  मैसुर  महाराष्ट्र  सरकार  के  बीच  कुछ  मतभेद  था  ।  श्री  मतभेद  दूर  हो  गया

 है  art  आशा  है  कि  शीघ्र  हीं  निर्णय  कर  लिया  इत  परियोजना  का  काम  इंडियन

 एल्यूमिनियम  कम्पनी  करेगी  |

 बेटी  परियोजना  तीन  वर्षों  से  हमारे  लिये  समस्या  बनी  हुई  है  ।  हम  यह  देख  रहे  हैं  कि  इस

 परियोजना  को  अपने  देश  में  बने  उपकरणों  शौर  यहीं  के  व्यक्तियों  से  कहां  तक  चलाया  जा  सकता

 हम  इस  बात  की  भी  जांच  कर  रहे  हैं  कि  इस  परियोजना  का  काम  राष्ट्रीय  कोयला  विकास

 निगम  श्रेया  कोलार  स्वर्ण  क्षेत्र  निगम  द्वारा  किया  जा  सकता  है  या  नहीं  ।

 lod
 माननीय  सदस्य  इससे  अवगत  हैं  क  तांबा  वयस्क  हमारे  देश  में  बहुत  सी  मित  मात्रा  में  उपलब्ध

 राज  हमें  तांबा  भारी  मात्रा  में  प्रख्यात  करना  पड़ता  है  ।  हमारी  तांबे  की  मांग  दिन  प्रति  दिन

 बढ़ती  ही  जायेगी  ।  हमें  यह  निर्णय  करना  है  कि  क्यों  हम  तांबे  का  आयत  अनिश्चित  काल

 करते  रहें  ।

 श्र
 मैं

 इस्पात  के
 बारे  में  कहूंगा  ।  १६६२-६३  में  इसका  उत्पादन  Rk. 49  लाख

 टन
 था

 और  १६६३-६४
 में  यह  बढ़

 कर
 oy  ६०  लाख टन  हो  गया

 |
 हमारे  इस्पात  के  उत्पादन  में  भिलाई

 इस्पात  दुर्गापुर  इस्पात  टाटा  एण्ड  स्टील  कम्पनी  त्र  इंडियन  आयरन  एण्ड

 कम्पनी  का  बड़ा  महत्वपूर्ण  स्थान है  ।

 रूरकेला  अभी  भी  अपने  लक्षित  उत्पादन  से  पोछे है  ।  इस  में  ७.२  लाख  टन  की  उत्पादन

 क्षमता  की  तुलना  में  उत्पादन  केवल  ५.  ४५  लाख  टन  होगा  ।  इस  कारखाने  में  पूरा  उत्पादन  हासिल

 करने  में  अनेक  कठिनाइयां  बाधक  सिद्ध  हो  रही  हैं  ।  इस  संयंत्र  में  सब  से  बड़ी  कठिनाई  मज़दूरों  की

 गड़ेबड़े  हाल  के  साम्प्रदायिक  दंगों  के  कारण  कारखाने  को  बन्द  करना  पड़ा था  |  परन्तु

 wa  स्थिति  सुधर  गई  है  श्र  कारखाने में  सामान्य  उत्पादन  चालू हो  गया  है
 |

 सम्बन्ध  में  पश्चिमी  जमती  के  राजदूत  का  धन्यवाद  करना  चाहूंगा
 |  उन्होंने  जमन

 कर्मचारियों  को  हिदायतें  दीं  कि  वे  अपना  काम  किसी  कारण  भी  न  छोड़ें  |

 केवल  इस्पात  का  उत्पादन  बढ़ाने  से  ही  काम  नहीं  चलेगा  ।  हमें  इतक  किस्म  में  भी  सुधार

 करने  की  आवश्यकता  है  ।  जांच  किये  हुए  इस्पात  के  उत्पादन  में  भी  बराबर  सुधार

 होता  रहा  है  ।  q&QR—<¥  में  ethan  इस्पात  संयंत्र  गयी  प्लेटों  का  उत्पादन  ५३  से  94.0

 प्रतिशत  तक  बढ़ा  कौर  एच०  ग्राम  चादरों  उत्पादन  में  ४४  से  ५२  प्रतिशत  तक  वृद्धि  हुई  ।

 भिलाई  कारखाना  €०  प्रतिशत  जांच  किये  हुए  ढांचे  बनाता  रहा  |  दुर्गापुर  में  १९६२-६३  में

 ५१  प्रतिशत  ढांचे  जांच  किये  हुए  थे  ।  VERR—-EY  में  यह  संख्या  बढ़  कर  ६४  प्रतिशत  gyre  ।  |

 सरकार  इस  बात  पर  alta  जोर  दे  रही  है  कि  इस्पात  संपत्र  बढ़िया  किस्म  का  इस्पात

 पैदा  करें  जिसे  हम  अब  शरायत  कर  रहे  हैं  ।  हम  इसको  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  संयंत्रों  में  श्रमिकों

 लिये  बोनस  को  योजना  चालू  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहे  हैं  |
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 ऐसा  कहा  जाता  है
 कि

 भिलाई  कौर  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्रों  में  उत्पादन
 की

 लागत

 बहुत  airs  इसका  कारण  यह  है  कि  उत्पादन  केवल  9ESI-F2R  में  प्रारम्भ
 कारखाने

 * पनी  क्षमता
 का

 केवल  १०  प्रतिशत  उत्पादन कर  रहे  थे
 ।

 एक  बात  यह  भी  है
 कि

 इसमें  टूट  फूट
 की  भी  शामिल  है  ।  श्राज  कोल्ड  शीट्सਂ  की  लागत  Yoo  रु०  है  जब  कि

 योजना  FM  TAT के  श्रतुसार  यह  लागत  Vog  Fo  होनी  चाहिये  ।  इन  दोनों  लागतों  में  १९६१-६२

 में  बहुत  बड़ा  था  कर्ब  यह  बहुत  मामली  रह  गया है  ।  इस  सम्बन्ध में  आलोचना  करना

 नहीं  इसका  हमारे  मजदूरों  श्र  प्रबन्धकों  पर  बुरा  असर  पड़ता  है  ।

 FERIA  रूरकेला  में  धातु-पिण्ड  की  उत्पादन  लागत  ३०८  रु०  प्रति  टन  जब  यह

 कर  २२६  रु०  कौर  २५२  रु०  के  बीच  हो  गई  है  ।  दुर्गापुर  १९६१-६२  मैं  यह  लागत

 ३३३  रु०  थी  |  यह  कम  हो  कर  २१७  रु०  हो  गई  है  ।  भिलाई में  यह  लागत  २१४  रु०  है  ।

 हमारा  अधिक  सम्बन्ध  १९  ६  ३-६४ के  अ्रांकड़ों  से  होना  न  कि  १९६१-६२  के  आंकड़ों  से  ।

 यहीं  कारण  है  कि  हम  पिछड़  रहे  हैं  ।

 9 &R 2-83  में  मैं
 ने

 सरकारी  क्षेत्र  के  संयंत्रों
 से  कहा  था

 कि  वे  १६६३-६४  के
 लिये  उत्पादन

 लागत  को  १४  प्रतिशत  घटाने  का  लक्ष्य  अपने  सामने  रखें  ।  अरब  तक  हमें  जो  मासिक  ताकि  प्राप्त

 हुए  हैं  उनसे  पता  चलता
 है

 कि  रुकेगा  में  श्रमिक  ae  तकनीकी  कठिनाइयों  के  बावजूद  भी  इस्पात

 की  उत्पादन लागत  १४  प्रतिशत कम  रही  ।  भिलाई  में  यह  लागत
 ७

 प्रतिशत  घट  गई  है  ।  दुर्गापुर में

 १९६३-६४  यह  लागत  १३  प्रतिशत घट  गई  है  ।  सरकारी  श्र  गेर  सरकारी  क्षे  त्रों  में  उत्पादन

 लागत  घटाने  उत्पादन  बढ़ाने  के  निरन्तर  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 चालू  at  में  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  में  प्रति  टन  गरम  धातु  के  लिये  कोक  का  उपभोग  Gov

 किलोग्राम  से  घट  कर  ८३४  किलोग्राम  हो  गया है  ।  दुर्गापुर  कौर  रूरकेला  में  भी  इसका  उपभोग

 घट  कर  क्रमश  १०७२  से  €  ६८  EQK  से  oq  किलोग्राम  हो  गया  इस्पात  कौर  लोहे

 के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  बारे  में  अध्ययन  करने  के  उद्देश्य  से  हाल  ही  में  एक  दल  जापान

 गया  था  जिसके  चेयरमैन  लोहा  तौर  इस्पात  विभाग  के  सचिव  थे  ।  इस  दल  ने  सिफारिश  की

 है  कि  यदि  mom  किस्म  का  कच्चा  माल  इस्तेमाल  करें  तो  हमारा  उत्पादन  १०  से  १४  प्रतिशत

 बढ़  सकता  है  ।  इसकी  जांच  करने
 के

 लिये  एक  तकनीकी  समिति  का  गठन  किया  जा  रहा  है  जो

 arer  ही  पना  प्रतिवेदन  देगी  ।  कच्चे  लोहे  का  काफी  अभाव  है  ।  परन्तु  इसके  उत्पादन  को

 शीघ्र  बढ़ाना  सम्भव  नहीं  है  ।  यही  कारण  है  कि  जब  हम  ने  विनियंत्रण  की  समस्या  पर  विचार

 किया  तो  हम  इस  परिणाम  पर  पहुंचे  कि  जहां  तक  कच्चे  लोहे  का  सम्बन्ध  है  हमें  वितरण  ग्रोवर

 शल्य  नियंत्रण  को  जारी  रखना  चाहिये  ।  परन्तु  हमें  कच्चे  लोहे  के  उत्पादन  को  अधिकाधिक

 बढ़ाने  के  लिये  प्रयत्न  करते  रहना  चाहिये  ।

 हमारा  इस्पात  की  चादरों  का  उत्पादन  काफी  कम  है  |  जब  तक  रूरकेला  कारखाने

 को  बड़ा  करने  का  कार्यक्रम  पुरा  नहीं  होता  इसका  उत्पादन  बढ़ाना  सम्भव  नहीं  है  ।  मैं  इस  बारे में

 बाद  में  बताऊंगा ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  यह  आरोप  लगाया  है  कि  सरकार  ने  इस्पात  के  नियन्त्रण  के  पुनर्गठन

 का  निश्चय  ऐसे  समय
 में

 किया  है  कि  पश्चिमी  देशों  को  खुशी  हो  ।  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हं  कि  २

 को  यह  निश्चय  इसलिये  किया  गया  कि  बजट  भी  उसी  समय  पेश  हो  रहा  था  ।  बजट  के  समय

 aaa  वित्तीय  fasta  करने  होते हैं  ate  यह  facia  भी  उन  में  से  एक
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 [att  afar]

 कुछ  सदस्य  नई  व्यवस्था  में  मूल्यों  की  स्थिरता  के  बारे में  चिंतित  हैं  ।  इस्पात  ale  लोहा

 रेलवे  बोर्ड  कौर  उत्पादक  सभी  इस  समिति  में  मैं  समझता  हुं  कि  ये  विभिन्न  हित  इतने

 गर  जिम्मेदार  नहीं  हैं  कि  नृत्यों  को  बढ़ने  दें  ।  हम  तभी  भी  इस्पात  नियन्त्रण  आदेश के भ्रन्तगंत के  श्रन्तगंत  का

 कर  रहे  हैं  प्रौर  जरूरत  पड़ी  तो  हमेशा  ही  नियन्त्रण  लगाया जा  सकता  है

 मैं  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  किसी  भी  देश  के  लिये  यह  सम्भव  नहीं  है  कि
 सभी  किस्मों

 का  इस्पात  देश  में  ही  तैयार  किया  जाये  कौर  किसी  हद  तक  हमें  आयात  पर  निसार  रहना ही  पड़ेगा  ।'

 अ्रघिक  कच्चा  लोहा  तयार  करने  की  हमारी  योजनाएं  हैं  जिसके  लिए  हम  कार्यवाही  कर  चुके  हैं  ।-

 बोकारों  के  सम्बन्ध  में  प्रौढ़  आगे  इंजीनियरिंग  का  काम  हमने  भारतीय  इंजीनियरिंग  फर्मे

 दस्तूर  एंड  कम्पनी  को  देने  का  निश्चय  किया  परामर्श  के  लिये  ठेका  दिया  जा  चुका  है

 att  वहू  फर्म  इंजीनियरिंग  का  काम  जारी  रखेंगी  |

 दूसरी  कठिन  समस्या  हमारें  सामने  तेनुघाट  बांध  की  हैं  ।  इस  बांध  के  बारे  में  पश्चिमी  बंगाल

 सरकार  तौर  बिहार  सरकार  के  बीच  कुछ  मतभेद है
 ।  परन्तु मैं  सभा  को

 आश्वासन  देता  हूं

 कि  एक  आर  सिंचाई  ate  विद्युत  मंत्रालय  ate  दूसरी  art  पश्चिमी  बंगाल  att  बिहार  राज्य

 समस्या  का  समाधान  ढूंढने  का  प्रयत्न  कर  रहे  मैं  सभा  को
 आश्वासन

 देता  हुं  कि  इस  परियोजना

 के  पुरा  होने  के  लिये  हम  सभी  आवश्यक  प्रारम्भिक  कार्यवाहियां कर  रहे  हैं
 ।

 इसके  लिये  भूमि  अजित

 की  जा  रही  है  ।  नगरी  बनाई  जा  रही हैं
 ।  परामर्शदाता  नियुक्त  किये

 जा  चुके हैं
 ।  बोकारो  स्टील

 लिमिटेड  की  एक  कथक  कम्पनी  के  रूप  में  गठन  किया  जा चुका  ।  विश्वास  है  कि  जून  कौर

 म्रक्टूबर प्६  {ERS  के  मध्य  तक  हम  श्रन्तर्राष्ट्रीय मन्डी  में  अपने  टेंण्डर दे' सकेंगे दे  सकेंगे  ।  इस  समय  में  इससे

 भ्रमित  बताने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं
 ।

 विशेष  संयंत्र  के  क्षेत्र  में  हमारी  दुर्गापुर
 मिश्र  धातु  इस्पात

 परियोजना  काफी  प्रगति कर  रही  है  ।  राशा है  कि  २  qeey al को  स्टील मेल  सोप
 नं०  २

 चालू हो
 जायेगी  |  पहली  भट्टी  २  अ्रक्टबर, द्  QeQ¥ Fl ATT को  कार्य  आरम्भ  कर  देंगी  ।  इस  प्रयोजन  को

 शीघ्र  क्रियान्विति के  लिये  नवीनतम  तकनीकी  कौर  प्रबन्ध  जिम्मेदार  है  ।'  जहां  तक  भद्रवती  स्टील

 ज  का  सम्बन्ध  है  ऋण  प्राप्त कर  लिया  गया  है  श्रौर एक एक  दल  पहले से  ही  उपकरण  संभरण  की

 शर्तों  पर  बातचीत  करने  के  लिये  पश्चिमी  जर्मनी  को  भेज  दिया  गया है  ।  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में

 जिन  विभिन्न  योजनायें  को
 लाइसेंस  दिये  गये  वे  भी  काफी  प्रगति  कर  रहे  हैं  ।  मुझे  काशत

 हैकि  विशेष  इस्पात  का  उत्पादन  चौथी  योजना  के  पहिले दो  वर्षों  में  काफी  बढ़  |

 aa  मैं
 चौथी  योजना  के  बारें  में  बताऊंगा  कि  हम  क्या  कार्यवाही  कर  रहे हैं  |  जेंसा  कि  सभा

 को  पत्ता  है  हमने  भारी  कोयला  अर  विभिन्न  अलौह  धातुओं  के  सम्बन्ध  में  चौथीਂ

 योजना  बनाने  के  लिये  wet  aa  दल  नियुक्त  किये
 थे  ।'  इन  दलों  के  प्रतिवेदन  पहले  से  ही  मिल

 गये  इन  दलों  ने  अलौह  धातु  कौर  इंजीनियरिंग  उद्योंगों  कें  उत्पादों  के

 में  विचार  किया  ।  इन  दलों  ने  सरकारी  कौर  गैर  सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  में  अनेक  way  योजनायें

 का  सुझाव  दिया  मैं  अन्य  किसी  समय  पर  सभा  को  इन  प्रतिशत  दियों  के  ब्यौरों  के  सम्बन्ध

 बताऊंगा

 इस  में  स्वतन्त्र  पार्टी  के  नेता  ने  यह  प्रश्न  उठाया  कि  कृषि  कौर  उद्योग  कें  क्षेत्र  को
 क  ि  व

 प्राथमिकता  दी  जाब  चाहिये  |  ara  हमारे  लिये  सब  सि  नन  a  क  आवश्यक  वस्तु  इस्पात  है  ।'
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 अ्रनदानों की

 कृषि  के  लिये  हमें  बिजली  की  श्रावश्यकता  बिजली  पैदा  करने  लिये  हमें  विभिन्न  प्रकार  के

 उपकरण  इन  सब  के  लिये  हमें  इस्पात  चाहिये  ।  हम  ट्रैक्टरों की  बातें  करते  हैं  ।  ट्रैक्टरों के

 निर्माण  के  लिये  भी  इस्पात  की  झ्रावश्यकता  इस्पात  के  बिना  कृषि  का  विकास  नहीं हो  सकता  |

 मैं  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  इन  अध्ययनों  में  प्रौद्योगिक  क्षेत्र  की  प्रायोजन  विषयक

 विभिन्न  समस्या ग्र ों  की  निरन्तर  कौर  ब्यौरेवार  छानबीन  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  है  ।

 यह  विशेष  रूप  से  महत्वपूर्ण  हो  गया  है  कि  इस्पात  कौर  भारी इं  जीनिरयारिंग  के  परस्पर  सम्बद्ध

 क्षेत्रों  में  कच्चे  परिवहन  अर  बिजली  का  विस्तृत  प्रायोजन एक  साथ  किया  जाय  |

 इन  अध्ययनों  में इस  बात  पर  भी  बल  दिया  गया  है  कि  औद्योगिक  प्रायोजन  के  क्षेत्र  में  पांच  ag

 की  सीमा  का  कोई  विशेष  महत्व  नहीं  इन  में  देश  में  प्रौद्योगिकी  कौर  उत्पादन  की

 नामों  के  बारे  में  भी  विस्तृत  छानबीन  करने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  है  ।  इसलिये  हमने

 एक  ऐसा  उपयुक्त  अभिकरण  स्थापित  करने  ज़ा  निश्चय  किया  है  जो  भारी  इंजीनियर

 कोयले  ait  विभिन्न  लौह  धातुक्रमों  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरेवार  योजनायें  तैयार  करे  ।  ये  योजनायें

 किस  रूम  में  तेयार  की  जायें  इस  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।  विभिन्न  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध

 में  विस्तृत  रिपोर्टे  समय  से  पहले  तैयार  की  जानी  चाहिये  ।  अनेक  परियोजना ग्र ों  के  सम्बन्ध  में  यह

 रिपोर्ट  way  भी  fart  करवाने  का  हमारा  विचार  है  ताकि  चौथी  योजना  में  उन्हें  श्रासानी  से

 आरम्भ किया  जा  सकें  ।

 गोभ्ा-होॉस्पेट  इस्पात  कारखाने  के  सम्बन्ध  में  प्रारम्भिक  परियोजना  रिपोर्ट  मिल  चकी  है

 कौर  बेलडिया-विशाखापत्तनम्‌  के  का  रखाने  के  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट  शीघ्र  ही  मिल  जायेगी  ।  सेलम

 नेवेली  परियोजना  की  रिपोर्ट  तेयार  हों  रही  है ब्र ौर  वह  भी  शीघ्र  ही  प्राप्त  हो  जायगी  |
 सच  व

 श्री  मैं  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  प्रबन्ध  की  कुछ  समस्यायें  आपके  सामने  रखना  चाहता  हुं

 सरकारी
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  के

 प्रबन्धकों
 का  राष्ट्र  निर्माण  में  बहुत  बड़ा  हाथ  है  क्योंकि  सरकारी  क्षेत्र

 के  उद्योगों  की  सफलता  पर  ही  सम्पूर्ण  शरथ  व्यवस्था  का  विकास  frat  इसलिए  शीघ्र  कौर

 अच्छे  परिणाम  प्राप्त  करने  के  लिये  हमें  उनके  सामने  स्पष्ट  लक्ष्य  स्थापित करने  होंगे  |  सरकार

 अर  संसद  के  स्तर  हमारे  सामने  सरकारी  उद्योगों  उनके  कार्यक्रमों  के  विषय  में  स्पष्ट

 संगठित  सिद्धान्त  होने  चाहियें  |

 वित्त  मंत्री  ने  प्रिये  भाषण  में  कहा  था  कि  सरकारी  उद्योग  सरका र  क  बरच्छा  मनाया  दें  शर

 साथ  ही  भविष्य  में  अपने  विस्तार  के  लिये
 धन  भी

 रक्षित  मैं  इ  से  पुरी  तरह  सहमत  हूं
 ।  लेकिन

 अभी  हाल  में  लोक  लेखा  समिति  की  एक  सिफारिश  से  जिसमें  सरकारी  क्षत्र  के  उद्योगों  के  मनाने

 पर  उच्चतम  सीमा  करने
 का

 सुझाव  रखा  गया  कुछ  सन्देह  उत्पन्न  gar  है  ।  मैं  समझता

 हूं  कि  यह  उल्लेख  उन  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  नहीं  है  जो विभिन्न  मशीनें  अर  साज  सामान  तैयार  करती

 हैं  क्योंकि  ये  मशीने  कौर  साज  सामान  गैरसरकारी क्षेत्र  में  ही  इस्तेमाल  किये  जाये  जब  कि

 सरकारी  क्षेत्र
 में  मुनाफ़ों  पर  कोई  सीमा  नहीं  है  ।  मैं  समझता  हुं  कि

 लोक  लेखा  समिति का  यह

 झा शय
 नहीं  है  कि  केवल  सरकारी क्षेत्र  पर  ही  ये

 faders  लगाये  जाय  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हुं  कि

 सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजना  कार्य  कुशलता  से  काम  करें  कौर  उस  आधार  पर  अधिकाधिक

 मनाया  कमाएं  |

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योंगों  के  प्रबन्ध  को  पुन्गंठित  क  रने  के  ताकि  कारखानों  के  प्रबन्धकों

 को  अधिक  अधिकार  मिलें  शर  faarerat  से  छटका रा  मिले  मैंने  जो  कदम  उठाये  हैं  वे  मैंने  सभा  को
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 समय  समय  पर  बताये  हैं  ।  अधिकतर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  हिसाब  किताब  कौर  लखा  परीक्षा

 के  मामले  में  सरकारी  ढांचे  के  मुताबिक  ही  काम  करते  मजदूरों  सम्बन्धी  उनकी  नीति  भी

 सरकारी  परम्पराओं  पर  ही  आाधारित है  ।  ये
 पद्धतियां  आज  उद्योग के  लिये  उपयुक्त नहीं  हैं  प्रौढ़

 उनमें  पार वतन करना  होगा  लेक्नियह तभी  संभव  है  जब  फि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों के  सम्बन्ध

 में  हमारी  राष्ट्रीय  नीति  में  परिवहन  किया  जाये  ।  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  wie  सिंदरी

 उकेरा  कारखाने  के  प्रबन्ध  में  मैंने  Yess  में  कुछ  परिवर्तन  किये  थे  ।  दुर्गापुर  में  इस

 परिवहन  का  अच्छा  परिणाम  gat  है  कौर  आज  वहां  उत्पादन  कौर  कार्यकुशलता  बढ़  रही  है  |

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  सामने  णु  कौर  कठिनाई  यह  है  कि  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक

 समवाय  अ्रधिनियम  &  प्राप्त  शक्तियों  के  अधीन  भ्रनुपूरक  लेखा  परीक्षा  करता  है  ।  मैंने  कई  बार

 यह  बातें  सुनी  हैं  कि  अमुक  अमुक  निर्णय  इस  भय  के  कारण  नहीं  किये  जा  सके  कि  नियंत्रक

 लेखा  परीक्षक  उस  पर  टीका  टिप्पणी  करेगा  भारत  के  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  लेखा  परीक्षा

 की  प्रणाली  में  प  रावत न  आवश्यक  समझते  हैं  ।  १९६३  में  मैंने  नियंत्रक  महा  लेखा  परीक्षक

 से  यह  mace  किया  था  कि  वे  दुर्गापुर  इस्पात  का  रखाने  में  लेखा  परीक्षक  न  रख  कौर  वहां  की  लेखा

 परीक्षा  का  काम  चाट  लेखा  परीक्षकों  के  हाथ  में  ही  रहने  दे  लेकिन  मुझे  सफलता  नहीं  मिली  ॥

 लेखा  परीक्षक  प्रबन्ध  की  छोटी  छोटी  बातों  के  बारे  में  प्रश्न  उठाते  न  कि  समूचे  झ्रांकड़ों  के  बारे

 में  जिससे  ग्रीवा  रियों  का  बहुत  सा  समय  उनका  उत्तर  देने  में  लग  जाता  इससे  उत्तरदायित्व

 टालने  की  प्रवृत्ति  बढ़ती  है  ।  इसलिए  सभा  को  यह  निश्चय  करना  होगा  कि  दैनंदिन  प्रशासन  पर

 विस्तृत  नियन्त्रण  रखा  जाये  या  छ  महीने  में  या  साल  भर  में  सफलता-प्रामलता  की  जांच  की  जाये  ।

 आखिरी  सफलता  इस  बात  पर  निसार है  कि  उत्पादन  में  कहा  तक  कार्य  कुशलता  है  कौर  कहां  तक  मुनाफा

 कमाया  गया  है  ।  इसलिये  हमें  alee  वाणिज्यिक  तरीकों  को  अपनाना  होगा  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  हैवी  इंजी  निर्धारण  का  रहो  रेशन  के  भ्र तु मानों  के  बारे  में  एक  बात  कहना  चाहूंगा  ।  श्री

 नाथ  पाई  ने  बताया  कि  लागत  १२५  RY  करोड़  रुपये  से  q&R3-K¥  में  २०६'  ५  करोड़  रुपये  हो

 गयी  |  यह  वृद्धि  काफी  मालूम  होती  है  लेकिन  यदि  हम  प्राक्कलन  समिति  की  रिपोर्ट  को  देखें  तो  हमें

 मालूम  होगा  कि  ६४  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  इस  कारण  है  कि  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्टे  में  जो  मद

 शामिल  नहीं  थीं  वे  भी  शामिल  की  गयी  हैं  ।  इन  मदों  को  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  में  शामिल  न

 करना  सलाहकारों  की  गलती  हो  सकती  है  लेकिन  यह  कहना  कि  लागत  १२५  gy  करोड़  रुपये  से

 २०६. ५  करोड़  रुपये  बढ़  गयी  कुछ  भ्रामक  है  ।

 इस  पहल  के  ate  भी  मैं  सभा  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि  यदि  हमें  सरकारो

 क्षेत्र  के  उद्योगों  के  लिए  wes  प्रबन्धक  चाहिये  हों  तो  उनकी  सेवा की  शर्तें  श्रीकांत

 बनायी  जानी  चाहियें  ।  हम  उन प्रबन्धकों  को  न  केवल  weer  व  तन  बल्कि  ऊंचा  सम्मान

 अच्छी  हैसियत  भी  देनी  होगो  ।  सरकारी  क्षेत्रों  की  कर्मचारियों  संबंधी

 नीति  प्रौद्योगिक  प्रथाओं  के  अनिल  होनी  चाहिये  ।
 प्रबन्धकों  को  इस  आधार  पर  नियुक्त

 किया  जाना  चाहिये  कि  काम  में  गलती  होने  पर  उन्हें  निकाला  जा  सके
 ।  योग्यता  ate

 काम  के  आघार  पर  हीं  पदोन्नतियों  होनी  चाहियें  ।

 हमें  प्रौद्योगिक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  भी  ore  करने
 ।

 श्रभी  तक  यह  कार्यक्रम

 शिक्षा  कार्यक्रम  से  कौर  ग्र तु संधान  deere  से  अलग  था  ।  हमें  ऊंची  प्रौद्योगिक
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 विभिन्न  तकनीकी  संस्थापकों  कौर  इस  क्षेत्र  के  भ्रनुसन्धान  कार्यों  में  तालमेल  पैदा  करना

 ।  हमें  अ्रपने  औद्योगिक  प्रबन्धकों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  काफी  बड़ा  कार्यक्रम  बनाना

 चाहिये
 ।

 अनुसन्धान  श्र  विकास  के  सम्बंध  में  भी  काफी  बड़ा  कार्यक्रम  होना  चाहिये
 ।

 अनुसंधान  के  क्षेत्र  नेशनल  मेटालर्जिकल  लेबोरेटरी  a  नैशनल  फ्यूडल  रिसने  इंस्टीट्यूट

 ने  बहुत  weer  काम  किया  है  लेकिन  sata  के  लिए  श्रमिक  धन  प्राप्त  करने

 अधिक  संस्थाएं  कायम  करने  की  श्रावश्यकता  है  ।  हमारी  राष्ट्रीय  अनुसंधान  संस्थानों  कौर

 औद्योगिक  एककों  में  भ्रमित  समन्वय  स्थापित  करना  होगा  |

 मैंने  विंमान  पदाभार  संभालने  के  बाद  प्रबन्धकों  से  सबसे  पहली  बात  यहीं  कही थी

 कि  सरकारी  क्षेत्र  की  हमारी  औद्योगिक  परियोजनाएं  ्  मालिक  की  तरह  होनी

 चाहिये  कौर  उनमें  मजदूरों  के  साथ  संबंध  भी  भ्रांति  के  तौर  पर  होना  ।  मैं

 सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारे  औद्योगिक  प्रबन्धकों  ने  कठोर  नौकरशाही  प्रवृत्तियों

 के  बावजूद  बहुत  ग्रीवा  काम  किया  है  और  शरीक  weer  वातावरण  निर्माण  करने  का

 यथासंभव  प्रयत्न  किया  है  ।  मैं  माननीय  मित्र  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  के  इस  विचार  से  सहमत

 हूं  कि  उनके  प्रति  मानवीय  ate  सुसंस्कृत  दृष्टिकोण  होना  चाहिये  |

 शी  इन्दजीत  गुप्त
 :  मैं  ने  ये  शब्द  नहीं  कहे थे  ।

 श्री  चीं  सुब्रह्मण्यम  दोनों  wit  से  weer  व्यवहार  होना  चाह्ते  ।  प्रबन्धकों

 को  मारना  या  धमकाना कया  श्रमिकों  के  लिए  west  बात  श्रमिकों के  साथ  हमारी

 सहानुभूति है  परन्तु  हमें  यह  भी
 देखना  है  कि  उनका  ध्राचरण  अच्छा  हो  ।  मैं  मानता

 हूं  कि  दोष  दोनों  पक्षों
 का

 है
 ।

 दोनों  में  मनमुटाव  होने  का  मूलभूत  कारण  राजनैतिक

 दलों  पर  आधारित  श्रमिक  संघों  को
 चलाना  एक  ही  व्यक्ति  कम्यूनिस्ट  पार्टी  का

 ध्रध्यक्ष  है  शर  अखिल  भारतीय  श  यूनियन  कांग्रेस  का  जनरल  सेक्रेटरी  भी  है  ।  एक

 का  दूसरे  पर  प्रभाव  पड़ना  श्रनिवायं  है  ।  इसी  तरह  सोशलिस्ट  पार्टी  के  तत्वावधान  में

 एच०  एम०  एस०  है  शौर  इंडियन  नेशनल  fe  यूनियन  कांग्रेस  कांग्रेस  पार्टी  के  प्रभाव

 में  है  ।  अरब  दक्षिण  में  डी०  एम०  Fo
 भीं  कोई

 न
 कोई  यूनियन  प्यार  प्रभाव  में  रखेंगी  ।

 श्रमिक  संघ  ag  राजनीतिक  दलों  की  शक्ति  ate  मर्यादा  के  प्रतीक  बनते  जा  रहे  हैं  ।

 जब
 दल  के  इन्दर  विभाजन  होता  है

 तो
 संघ  में

 भी
 हो  जाता  है  ।  इसलिये  यदि  हमने

 प्रगति  करनी  है  तो  श्रमिक  संघों  के  राजनीतिक  सम्पर्क ों  को  समाप्त  करना  होगा  ।

 जब  कोई  दल  सरकार  को  नीचा  दिखाना  चाहता  है  तो  ag  विभिन्न  औद्योगिक

 परियोजनाओं  के  उत्पादन  में  रोड़े  श्रटकाता  है  ताकि  लोग  समझें  कि  हम  सफल  हो  गये

 हैं
 ।

 कहने  को  चाहे  वे  कहें  कि  वे  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  में  रुचि  रखते  हैं  परन्तु

 दिल  से  उनकी  सफलता  नहीं  चाहते  क्योंकि  उससे  कांग्रस  का  गौरव  बढ़ता  है  ।

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  यह  निराधार  है  ।
 वह  यह  नहीं  कह  सकते

 fe  सभी  राजनैतिक  दलों  को  सरकारी  क्षेत्र  की  सफलता  श्रभीष्ट  नहीं  है  ।

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम :  मुझे  खुशी  है  fe  राजनीतिक  विरोध  के  बावजूद  माननीय

 सदस्य  कांग्रेस  की  सहायता  oe  @  ७  क  wo  क  क

 थी  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :.  सरकारी  क्षेत्र  कांग्रेस  की  सम्पत्ति  नहीं
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 Demand  for  Grants
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 ा
 णा

 श्री  चि०  एक  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  ate  है  ।  श्रमिक  संघों  की  संख्या  बहुत

 भ्रधघिक  है  प्रौर
 उन्नति  स्तर  पर  लाचार  संहिता  होने  के  बावजूद  संघर्ष  चलता  रहता

 है  ।

 इसका  कारण  हमारी  वर्तमान  श्रमिक  नीति  ही  है  जिसके  लिये  दोष  में  अपने  ऊपर  लेता

 हूं  ।  उस  नीति  के  अनुसार  कोई  भी  व्यक्ति  श्रमिक  संघ  बना  सकता  है  जो  राजनैतिक

 दलों  से  सम्बद्ध  हो  सकता  है
 ।

 साधारण  व्यक्ति  कीं  दशा  सुधारने  के  लिये  उद्योगों  को

 बढ़ावा  देना  तथा  उत्पादन  बढ़ाना  जरूरी  है  इसके  लिये  ऐसी  श्रमिक  होती  की

 आवश्यकता  &  जो  श्रमिक  संघों  में  राजनीतिक  प्रभावों  तथा  विवादों  को  समाप्त  कर  दे  ।

 वह
 होती  ऐसी

 न  हो
 जो  झगड़ों  को  बढ़ाये  कौर  अनति  पैदा  करे  |

 wet
 किसी  एक  दल  का  नहीं  ।  प्रश्न  है  राष्ट्रीय  हित  राष्ट्रीय नी

 a  देश  के  निर्माण  का  जहां  लोगों  को  नये  प्रचार  मिलें  न  जल  किल

 यह  तभी  हो  सकता  जब  हमारा  प्रौद्योगिक  कार्यक्रम  सफल  हो  उसके  लियें  जरूरत

 है  श्रमिकों प्रौढ़  प्रबन्धकों  के  पूर्ण  सहयोग
 की  ।

 इसलिए  मैं  चाहता  हुं  कि  हम  बैठ  कर

 सोच-विचार  करें  ।  कोई  माननीय  सदस्य  कोई  दूसरा  सुझाव  देने  को  तैयार है

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  ह्िंबेदी  :  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों के  बारे  में  हम  श्रमिक  नीति  बनाने  को

 तयार हैं  ।  हमें  पता  लगाना  चाहिये  कि  यह  गड़बड़ क्यों  होती  कौन  कराता  है  ।

 रूरकेला  का  मामला  बड़ा  गंभीर  है  oe

 श्री  चि०  मैं  समूची  राष्ट्रीय  स्थिति  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।  मुझे

 विश्वास  है  कि  जब  तक  इस  समस्या  का  हल  नहीं  खोजा  परियोजनाओं  में  करोड़ों

 रुपया  लगाने  से  पूरा  लाभ  नहीं  हो  पायेगा  ।  मैं
 ar

 करता  हूं  कि  सभा  मेरी  बातों
 पर  विचार  करेगीਂ  a  ऐसे  निर्णय  करेगी  जिनसे  उद्योगों  के  विकास  को  बढ़ावा  मिलेगा

 क्योंकि  इसी  से  समाज का  उत्थान  होंगा  |

 meat  महोदय  द्वारा  सभी  कठौती  प्रस्ताव  मतदान  क  लिए  ta  गय  ok  श्रस्वीकषत

 हुए
 |

 The  cut  motions  were  put  and  Negatived

 श्रध्यज्ष  सहोदर  द्वारा  खान  शौर  भारों  इंजी निर्वा रग  मंत्रालय  की  निम्नलिखित  मांगें

 मतदान  के  लिए
 रखी

 गइ  तथा  स्वीकृत  हुईं
 :--

 The  following
 Demands  in  respect  of  Ministry  of  Steel,  Mines  and

 Heavy  Engineering  were  put  and  adopted

 ee

 शामके  राशि

 ह
 सख्या

 न  oe

 रुपय

 ge  खान  भारी  इंजी  निर्धारित  मंत्रालय  89,98,  ao0

 शक  श्तत्वीय  सर्वेक्षण  २४,द  ¥,0a0

 a4  खान  भारी  इंजी  निर्धारण  मंत्रालय  का  राजस्व  ब्यास  ४०,०००

 १३६  खान  ब्रोकर  भारी  इंजी  निर्धारण  मंत्रालय  का पंजी नी  परिव्यय  9,248, 29, 82,000

 चेस्ट  590



 Ro
 १८५८६  अनुदानों  की

 मांगें

 वैदेशिक-कायम  मंत्रालय

 any  ७०
 वर्ष  १९६४-६५  क  लिए  वेदेदिक-कार्य  मंत्रालय  की  ह... श्रनुदाता झ  की  निम्नलिखित  मांगें  प्रस्तुत

 कीं गई  =

 माग  शी  बक  राशि

 संख्या
 ल्

 रुपये

 १४  प्राणि-जाति  क्षेत्र  q¥,4¥,09,000

 १६  वैदेशिक-किये  १६.,६९,६१,०००

 १७,  २२,०००
 १७

 दादरा  wt  नगर  हवेली  क्षेत्र

 ै
 वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  का  अरन्य  राजस्व  व्यय  9,49 &,°  ६,०००

 VV  वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  का  पंजी  परिव्यय  4,41,  24,900

 श्री  प्र०्  क०  देव  :  भ्र पने  कटौती  प्रस्ताव  पेश  करते  हुये  मैं  निवेदन

 करना  चाहता  हूं  कि  arse  संसार  दो  विरोधी  wet  में  विभक्त  नहीं  है  और  इसका  क्षत्र

 अमरीका  रूप  की  कटनीतिज्तता  को  जाता  है  ।  art  विश्व  मानता है  कि

 किसी  विश्व  व्यवस्था  के  बिना  भविष्य  सुरक्षित  नहीं  है  ।

 इतना  अनुकूल  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  वातावरण  होते  हुये  भी  पाकिस्तान  के  साथ  हमारा  तनाव  बढ़ता

 जा  रहा है  ।  कई  बार  युद्ध  विराम  रेखा  का  उल्लंघन  तरा  है  ।  साम्प्रदायिक दंगों  के  कारण  कई  लाख

 ईसाई  तर  बौद्ध  पूर्वी  पाकिस्तान  से  हमारे  यहां  गए  हैं  और  रह ेहैं
 ।  यहां  उसकीਂ  प्रतिक्रिया

 हो  मैं  उसकी  निन्दा  करता  हुं  हालांकि  वह  स्वभाविक  ही  मैं  तराशा  करता  हुं  कि  गृह-किये

 मंत्रियों  के  सम्मेलन  से  अल्प-संख्याओं  के  लिए  सुरक्षा  का  वातावरण  पैदा  हो  सकेगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 LMr.  DEPUTY  SPEAKER  द्र  the  Chatr  |

 काश्मीर  के  बारे  में  बातचीत  ae  चुकी  है  ।  हम  सब  जानते  हैं  कि  काश्मीर  भारत  का  अभिन्न

 परम्परा  तथा  संस्कृति  इसके  साक्षी  हैं  तथा  इस  पर  वहां  के  महाराजा  कौर  विधान

 की  महर  लग चुकी  है  ।  फिर  भी  शभ्रावश्यक  है  कि  वहां  के  लोगों  के  दिल  को  जीता  जाए  we

 दिल  जीतने  का  काम  वहां  लोगों  पर  एक  बदनाम  तथा  भ्रष्ट  सरकार  थोप  कर  नहीं  हो  सकता  |  साथ

 खी  ग्रनुच्छेद  ३७०  का  निराकरण  होना  चाहिये  |

 नेफा  ae  नागालेंड  गृह-कार्य  मंत्रालय  के  अ्रधीन  होने  न  कि  वैदेशिक-कार्य

 मंत्रालय के  क्योंकि  वे  भारत  के  अभिन्न  रंग  यदि  ठीक  दिशा  में  कदम  न  उठाया  गया तो  श्रीराम

 भी  दूसरा  काश्मीर  हो  जाएगा  |  काश्मीर  में  हमने  यह  ठीक  कदम  उठाया  हैकि  सदरे-रियासत  राज्यपाल

 तथा  प्रधान  मंत्री  मुख्य  मंत्री  कहलायेगा  जैसा  कि  अन्य
 में  होता  शेख  अब्दुल्ला  कों  छोड़

 देना  भी  है

 कश्मीर  के  प्रति  हमें  एक  create  Poder  अपनाना  चाहिये  ।  संकीर्ण  नहीं  ।  सभी  देशभक्त

 को  मिला  कर  ब्रहमो  एक  राष्ट्रीय  सरकर  की  स्थापना  की  जाएं  ।  पाकिस्तान  जनमत  की
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 प्र०  के

 बात  कहे तो  हास्यास्पद  लगता  है  क्योंकि  वहां  की  नेशनल  असेम्बली  में  तो  लोकतंत्र  कें  नाम तक  को

 सहन  नहीं  किया  जाता  ।  यदि  जनमत  gar  भी  तो  वह  भारत  कें  पक्ष  में  होगा  ।  feed  तथा  ताकत

 के  छोटे  छोटे  गांव  VEE  में  इसका  प्रमाण  दे  चुकें  हैं  ।
 ३ ५,  ५ ६

 सुरक्षा  परिषद  में  रूस  के  सीटों  पर  निसार  करना  गलत  है  ।  सुरक्षा  परिषद  में  जाना  ही  काफी

 नहीं
 श्री  चागला  को  कि  भ्रमण  देशों  में  जा  कर  अरपना  पक्ष  वहां  की  सरकारों  के  सामने

 रख  ।

 पाकिस्तान  द्वारा  आक्रमण  की  कोई  संभावना  नहीं  है  क्योंकि  इससे  वह  राजनयिक  aes

 खों  उसकी  सेन्य  व्यवस्था  ध्रमरीका  से  जुड़ी  हुई  तथा  चीनी  साम्राज्यवाद  को  रोकने  कैं

 लिये  सारा  संसार  भारत  पर  निर्भर  करता  है  ।  यह  दुःख  की  बात  है  कि  इस  देश  सें  घृणा
 के

 कारण  पाकिस्तान  चीन  सेਂ  जा  मिला है  ।

 चीन
 ने  १९६३  के  बाद  से

 अपनी  सेना में  बड़ी  वृद्धि कर  लो  हू
 अर  हमारी  सीमा फर  पेर

 जमा  लिये  हैं
 ।  १४  Fee Al की

 प्रतिज्ञा
 को  पूरा  करने  कें  लिए  हमने  कुछ  नहीं  किया  है  ।:

 हम  केवल  कोलम्बो  प्रस्तावों  कें  सहारे चले  जा  रहे  हैं  ।

 देश
 के  इन्दर  कम्यूनिस्ट  पार्टी  में  ऐसे  लोग  हैं  जो  देश-विरोधी  काम  कर

 हैं  चीन

 को  सहायता देते  हैं  ।

 प्राथमिक  तथा  सैनिक  सहायता  के  लिये  हम  पश्चिमी  देशों के  आभारी  हैं  परन्तु  शस्त्रों  से

 अधिक  मित्रता  की  आवश्यकता  है  ।  चीन  तो  नये  मित्र  बना  रहा  है  कौर  हम  पुराने  मित्रों  से  भी

 हाथ धो रहे
 लंका  नेपाल  के  साथ  हमारा  नियति

 व्यापार  पहलें  सें  कम  हो  गया  है  ।-

 मलयेशिया  का  हमने  दिल  से  समर्थन  नहीं  किया  है  यद्यपि  टंकू  रहमान  ने  चीनी "

 आक्रमण  के  समय  भारत  का  पुरा  समर्थन  किया  था  ।  श्रमिक  में  क्रान्ति  रही  है  ।  जांजीबार

 में  सरकार  उलट  दी  गई  है  ।  वहां  भारतीय  लोगों  के  दुर्व्यवहार  किया रहा  है  ।

 अफ्रीका  में  भारतीय  लोग  सुरक्षित  नहीं  हैं  परन्तु  सरकार  नें  इस  बारे  में  ऊ  नहों  किया है
 ।'

 नये  स्वतंत्र  होने  वाले  देशों  के  जेसे  कि  केन्द्रीय  प्र फीकी

 कांगो  राजनयिक  स्थापित  होने  चाहियें  ।

 हमारे  qatar  प्रचार  को  सुव्यवस्थित  करने  की  बड़ी  आ्रावश्यकता  बाहर  कें  देशों  में

 समाचार  बुलेटिन  छापने  चाहियें  ate  पसे की  चिन्ता  नहीं  करनी  चाहिये  ।
 रिया

 में

 देखा  कि  पैसे  की  कमी  के  कारण  प्रधान  मंत्री  ढारा  नाइजीरिया  कें  प्रधान  मंत्री को  लिखे  गये  पत्र

 की  पर्याप्त  प्रतियां  नहीं  मिल  पाई  थीं  ।

 हमारे  कुछ  सामन्तशाही  राजदूत  बाहर  जनता  मेले-मिलाप  बढ़ाते  |  सरकार  को

 चाहिये कि
 भारत  का  वास्तविक  चित्र  प्रस्तुत  क  रने

 कें  लिए  कलिका
 किसानों

 के  शिष्टमंडल  बाहर  भेज  मैत्रीपूर्ण  स्थापित  करें
 ।:

 रूस  तथा  चीन  के  बीच  राष्ट्रीय  तथा  भ्रन्तर्राष्ट्रिय  हितों का  विवाद  है  क्यों कि  देनों

 ट्रीय  साम्यवाद  के  आन्दोलन  पर  छा  हमें  चाहिये  कि  तटस्थता कीं  बातें  छोड़

 कर  सभी  शक्तियों  को  पिंडी-पीकिंग  समझौते  eh  हम  Rarer  को  se  करर
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 वनिवानाधालण

 पीकिंग  को  तो  राजनयिक  मान्यता  दे  दी  परन्तु  इजराइल  को  मान्यता  नहीं दी  ।  शायद  इस  डर

 से  कि  नासिर we  न  हो
 जायें  ।

 इससे  देश
 की

 मर्यादा  पर  प्राण  प्रति  है  कौर  मित्र
 बन

 जाते हैं  ।

 उपनिवेशवाद  के  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  ग्रेगोरी  तथा  मोजाम्बिक  में  पुर्तगाली  उपनिवेशवाद

 की  at  हमने  निन्दा  की  परन्तु  तिब्बत  में  चीनी  उपनिवेशवाद  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  लुमुंबा

 के  बध  पर  हमने  बेद  प्रकट  किया  परन्तु  इमरे  नागी  के  मारे  जाने  पर  एक  शब्द  नहीं  कहा  ।  नेपाल  में

 महाराजा  महेन्द्र  के  प्रत्यक्ष  शासन  का  विरोध  किया  परन्तु  एशिया  एअर  श्रमिक  में  जब  लोकतंत्र

 का  गला  घोट  दिया  गया  शौर  राष्ट्रपति  अपने  ही  पिट्ठुद्मों  द्वारा  जीवन  भर  के  लिए  चुन  लिये

 तो  हम  चुप रहे

 अन्त  में  मैं  प्रधान  मंत्री  के  स्वास्थ्य-लाभ  के  लिये  प्रार्थना  करता  हुं  परन्तु  मेरा  यह  भी  निवेदन

 है  कि  ag  उपप्रधान  मंत्री  की  नियुक्ति  करें  क्योंकि  प्रशासनिक  व्यवस्था  के  लिये  अत्यावश्यक  है  ।:

 Dr.  Govind  Das  (Jabalpur):  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  I  have  been:
 a  staunch  supporter  of  our  foreign  policy  because  it  is  m  conformity  with  our:

 cultural  traditions  and  is  wedded  with  universal  peace  and  goodwill.

 We  were  taken  aback  by  the  Chinese  aggression  because  it  was  unexpected
 and  came  from  a  friend  who  has  always  been  professing  our  principles  ofਂ

 Panch  sheel.  Jt  was  a  time  wnen,  but  for  our  Prime  Minister,  we  wouid  have:

 joined  some  bloc.  We  adhered  to  our  policy.  Initially,  it  was  not  under-
 stood  by  either  America  or  the  Soviet  Union  but  now  both  ofthem  appreciate  it.

 Speaking  on  the  Demands  for  Grants  of  Defence,  Dr.  Lohia  claimed.,.
 on  one  hand,  that  our  foreign  policy  istotally  unrealistic  and  everything  boils
 down  tothe  UN.  A  little  later,  in  the  same  speech,  he  goes  on  to  assert  that.
 those  people  are  wrong  who  say  that  we  should  depend  only  on  one  block  or

 the  other.  In  his  own  words  would  like  to  say:  emphatically  that  our:
 war  policy  and  foreign  policy  should  be  flexible  enough  to  allow  us  to  take  help,.
 in  the  hour  of  need  form  wherever  it  is  available.  We  shouldnot  link  up  our
 mind  with  any  one  I  am  at  aloss  to  understand  how  the  same  _  person:
 can  say  such  contradictory  things  in  one  breath.  I  think  there  is  some  screw
 loose  in  his  mind.  He  is  an  ardent  spporter  of  Hindi  and  yet  he  Says,

 Hindi  go  to

 Shri  Tyagi  (Dehra  Dun):  So  that  people  can  speak  Hindi  there  also.

 Dr.  Govind  Das  :  Shrimati  Bandaranaike  is  reported  to  have  said  in
 Colombo  that  the  purpose  of  the  second  summit  of  non-aligned  countries  was  to
 reiterate  their  faith  in  those  principles  which  had  brought  together  the  non-

 aligned  nations  in  1961.  Many  countries  have  become  independent  after

 1961  and  adopted  the  policy  of  non-alignment.  I  feel  that  we  can  811  agree:
 to  such  things  as  our  Five  Year  Plans,  country’s  reconstruction  and  our  foreign

 policy.

 Shri  Nath  Pai  (Rejepur):  ए  point  of  order,  Sir.  This  hon.  Member-

 has  first  said  that  there  is  some  screw  loose  in  the  mind  of  Dr.  Lohia.  This:
 is  against  Parliamentary  decorum  and  I  request  you  to  direct  the  hon.  Member-
 to  withdraw  these  words.
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 Dr.  Govind  Das:  Sir,  if  you  think  the  words  are  unparliamentary,
 I  am  prepared  to  withdraw  them.  But  whattver  knowledge  of  the  language

 J  have,  these  words  are  not  at  all  unparliamentary.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  संसदीय  चाहे  न  हो  परन्तु  उचित  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्य  इन्हें

 वापिस  ले  लें  ।

 Dr.  Govind  Das:  I  bow  to  your  order  and  withdraw  these  words.

 Coming  to  the  Chinese  danger,  I  am  not  so  much  worried  about  any  ex-
 ternal  threat  as  about  certain  things  happening  inside  the  country  as,  for  exam-

 ple  the  statement  of  Shri  Basavapunnaiah  a  leftist  member  of  the  Communist
 who  has  clearly  defined  his  groups’  loyalty  to  the  Chinese  Communist

 Party  and  opposition  to  the  Soviet  Communist  Party.

 When  there  is  danger  to  our  national  life,  it  is  beyond  imagination  that

 -anybody  should  favour  China  and  publish  in  papers  whatever  he  likes.  How

 much  liberal  will  be  our  policy  ?  China  has  illegally  occupied  a  part  of

 our  land,  and  still  some  persons  side  with  them.  This  is  intolerable.

 ‘Even  in  democracy  there  should  be  some  limit  of  freedom  and  liberalism.

 It  is  heartening  to  note  that  Home  Miniters  of  India  and  Pakistan  are
 But  disputes  can  be  settled  on  some  principle.  We  do  not  want

 Regarding  Kashmir,  we  can  have  a  settlement  with  Pakistan to  fight.
 It  is  unfortunate on  the  basis  of  Kashmir  being  an  indivisible  part  of  India.

 ‘that  communal  disturbances  took  place  in  both  the  countries.  Kashmir  problem
 should  not  be  connected  with  that.

 I  admit  that  our  external  publicity  is  weak  and  we  should  ask  our  ambassa-

 dors  to  vigorously  undertake  publicity  in  foreign  languages  there.  we  have

 to  make  a  comprehensive  scheme  for  the  purpose,  and  that  scheme  should  he

 ‘implemented  and  more  money  provided  for  that.  We  cannot  escape  spend-

 ‘ing  huge  money  on  security  arrangements  and  external  publicity.  But  our

 embassies  are  not  doing  asmuch  work  as  they  should  do.

 Our  foreign  policy  is  sound  and  beneficial  for  the  whole  world.  I  suport  it.

 श्री  ब्र लड वर  प्रसाद  :  यदि  बाहरी  जनमत  हमारे  देश  के  जनमत  के  विपरीत  तौर

 देश  का  जनमत  राष्ट्रीय  हितों  के  प्रतिकूल  तो  वे  उपेक्षणीय  हैं  ।  जनमत  चीन  कौर  पाकिस्तान

 को  हमारे  क्षेत्र  से  निकालने  ौर  उनके  साथ  ऐसी  बातचीत  न  करने  के  लिये  जो  कि  हमारे

 राष्ट्रीय  हितों  के  प्रतिकूल  है  ।  पाकिस्तान  शर  चीन  द्वारा  हमारा  क्षेत्र  छोड़ने  पर  ही  उनके  साथ

 हमारी  मंत्री  संभव  हो  सकती है  ।  हमें  पड़ोसी  देशों  के  जनमत  की  परवा  नहीं  करनी  चाहिये

 क्यों  कि  ग्रत्तर्राष्ट्रीय  राजनीति  में  उनका  कोई  महत्व  नही ंहैं  ।

 जब  तक  निरस्तीकरण  का  उद्देश्य  प्राप्त  नहीं  रूस  दौर  अमरीका  का  प्रभाव  बना

 रहेगा  ।  निरस्तीकरण  से  ही  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  राजनीतिक  स्थित  ठीक  हो  सकती  है  |

 हमें  झक  साई  चिन  क्षेत्र  पर  से  डरपना  दावा  नहीं  छोड़ना  क्योंकि  उसका  सामाजिक

 है
 ।  यदि  रूसी  दल  वहां  चले  गये  तो  चीन  शौर  पाकिस्तान  भारत

 पर  आक्रमण  नहीं  कर

 सकेंगे  और  सिक्यांग  पर  तुर्किस्तान  का  दबाव  बढ़  जायेगा  ।  ale  सिक्यांग  का  भविष्य  निर्णायक

 होगा  |
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 gees शरण
 १८८६

 waTaTaT  की  मारें  ननका

 जब  तक  प्रभुता  सम्पन्न  राष्ट्र  वाले  राज्य  मित्र  कौर  शत्रु  रहेंगे
 ।

 भारत  के  साथ  लड़  कर  पाकिस्तान  ने  रूस  को  अप्रसन्न  कौर  इंगलैंड  तथा  अमरीका  को  प्रसन्न

 कर  लिया  है  ।  चीन  ने  भारत  से  युद्ध  करके  रूस  त्या  AAT  को  प्रसन्न  एवं  पाकिस्तान  तथा

 इंगलैंड  को  प्रसन्न  कर  लिया  है  ।  रूपकौर  ग्रमरीका  के  निकट  राने  के  कारण  चीन  पाकिस्तान

 की  अस्थायी  मंत्री  हुई  है  ।  पश्चिमी  यूरोप  में  रूस  कौर  अमरीका  को  उलटने  का  विचार

 बना  है  तौर  सैनिक  गठबंधन  gar  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  रूस  at  अमरीका  के  साथ  उनका  संघ

 रहेगा  ।  चीन  गौर  पश्चिम  यू  रोप  स्वायत्त  शक्ति  केन्द्र  बन  जायेगा  ।  चीन  ब्रोकर  पाकिस्तान  की  मंत्री

 भारत  तथा  रस  विरोधी  है  ।

 चीन  रूस  को  खदेड़ने  att  इंगलेंड  के  श्रमिक-एशियाई  प्रदेश पर  अपना  प्रभुत्व  बनाने

 के  लिये  प्रयत्नशील  है  ।  भारत  कौर  रूस  का  भाग्य  एक  दूसरे  से  जुड़ा  हु ग्रा है  ।  विश्व  सरकार

 की  स्थापना  ही  शान्ति  स्थापित  कर  सकती है  ।

 अमरीका  रूस  कसम थक  तथा  चीन  विरोधी  नीति  भ्रपनायेगा  ।  विश्व  otha  की  स्थापना

 तभी  हो  सकती  है  जब  बड़े  राज्य  छोटे  राज्यों  में  विभक्त हो  जायें  ।  उस  ग्रवंस्था  में  ग्रीक  नगर

 की  स्थापना  हो  जायेगी  |

 रूस  Tie  ग्र मरी का  न  तो  स्वयं  किसी  देश  पर  आक्रमण  करेंग  ae  न  दूसरे  देशों  को  ऐसा

 करने  देंगे  ।  मिलर  से  फ्रांस  प्राणी  को  हटना  पड़ा
 था  ।

 क्यूबा  में  रूस  पीछे  हटा  we  हंगरी  में  भ्रमरी का

 ने  हस्तक्षेप  नहीं  किया  ।  रूसी-अ्रमरीकी  प्रभुत्व  एक  प्रकार  की  विश्व  सरकार  है  ।  जब  अफ्रीकी

 एशियाई  क्षेत्र  का  प्रौद्योगिकी  हो  जायेगा  तो  इस  विश्व  सरकार  का  क्षेत्र  व्यापक  हो  जायेगा  ।

 ये  दोनों  क्षेत्रों  में  संतार  को  नष्ट  करने  का  सायं  रखते  हैं  ।  चीन  निरस्त्रीकरण  नहीं  दत्त

 इसका  विघटन  करने  की  जरूरत  है  ।  हमें  प्रक्रिया  अगौर  रूस  के  साथ  विरोध  नहीं  बढ़ाना  चाहिये  |

 प्रशान्त  सागर  के  लिये  अमरीका  कौर  रूस  में  झगड़ा  है  ।  सातवां  अमरीकी  बेड़ा  चीनी  समुद्र  में

 गश्त  लगा  रहा  है  ।  अ्रमरीका  ने  फारमोसा  में  प्रक्षेपास्त्र  श्रीपाद  बना  रखा  है  ।  मत  भारत  तौर

 चीन  के  बीच  यदि  बातचीत  हो  तो  वाशिंगटन  या  मास्को  में  होनी  चाहिये  ।  उसमें  रूस  ौर

 अमरीका  के  प्रधानों  को  आमंत्रित  किया  जाये  ।  झपने  प्रश्नों  को  अकेले  हल  करने  का  प्रयत्न  न

 किया  जाये  |  दूसरे  महा  युद्ध
 के  बाद  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  नीतियों  की  कोई  समस्या  हल  नहीं  की  गई  ।

 राष्ट्रीय  राजनीति  का  मुख्य  प्रशन  शान्ति  एवं  युद्ध  का  है  ।  देशों  के  बीच  शताब्दियों  के  विवाद

 चल
 रहे  हैं

 ।  रूस  we  अमरीका  का  एक  ही  शिविर है
 ।  चीन  दूसरे  शिविर

 में  है
 ने

 रूस  att  अमरीका  के  साथ  से  निक  गठबंधन  किया  है  वे  हमारी  सहायता  पर  भी  कराये  ।

 एशिया  ate
 के

 देशों  को  रूस  ate  अमरीका  के  साथ  मिलना  चाहिये  ।  जो  नवीन  प्रभुत्व

 बनाना
 हमें  उनसे

 सम्बन्ध  नहीं  रखना  चाहिये
 |  यदि  रूस  we  gata  को  मुख्य  देशों  ate

 से  निकाल  दिया  तो  अशान्ति  फैल  जायेगी  ।

 यदि  भारत  पर  पाकिस्तान  ने  प्राक् रमण  कर  दिया  तो  रूस  पुरे  पश्चिम  पाकिस्तान  को  हथिया

 लेगा  at  पाकिस्तान  के  टुकड़े  टुकड़े  हो  जायेंगे  ।

 चीन  के  साथ  त्री  करने  की  जरूरत  नहीं
 ।
 श्रमरीकशकौर रूस  चीन  को

 छः  भागों में  तोड़

 देंगे  ।
 यदि  भारत  पर  चीन  करेगा  तो  वह  खण्ड  हो  जायेगा

 ।
 परन्तु  माओत्से  तुंग

 इसी  के  द्वारा  साम्यवाद  को  फलाने
 का  स्वप्न  देखता  है  ।  थर्मो  न्यूक्लियर  युग  में  सभी  सिद्धान्त

 बे वार हैं  |
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 Demands  for  Grants  Chaitra  20,  1886  (Saka)
 a

 [at  ब्रजेश्वर

 यह  कहना  गलत  है  कि  साम्राज़्यवाद  कौर  जाति-पांति  को  नष्ट  किए  बिना  निरस्तीकरण  नहीं

 विश्व  सरकार  बनाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  रहेगी  ।  निरस्त्रीकरण  रूस  कौर  श्रमरीका  की

 इच्छा  पर  निर्भर है  ।

 ऐसा  लगता  है  कि  चीन  को  विभाजित  करने  के  प्रश्न  पर  शि  कोई  समझोता  नहीं  हो  पाया  ।

 रूस  श्र  अमरीका  प्रच्छ  अवसर  की  तलाश  में  हैं  ।  रूस  श्र  अमरीका में  चीन  सैनिक  तत्व

 मौजूद  इनको  समाप्त  किए  बिना  इस  दिशा  में  कुछ  नहीं हो  सकता  ।  अन्त  में  मेरा  इतना  ही  निवेदन

 है  कि  यदि  प्रधान  मंत्री  चीन  are  पाकिस्तान  के  साथ  बातचीत करना  देश  के  हित  में  समझते हैं  तो

 उन्हें  मेरा  पुरा  प्राप्त  होगा  ।

 वरदेदिक-कार्य  मंत्रालय  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 किए  गए  9 cmt geet
 mmc

 मांग  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती  का  आघार  कटौती  की  राशि

 संख्या  Fo  संख्या

 नि

 १६  ॥  श्री  प्र०  के०  देव  भारतीय  विदेशीਂ  मिशनों  पर  १००  रुपये

 वित्तीय  नियन्त्रण  की

 यकता

 विक  च
 १६  श्री  प्र०  के०  देव  भारत-नेपाल  सम्बन्धों  कं  १००  रुपये

 सुधा
 रना

 pe १६  श्री  प्र०  के०  देव  सरकारों को  मान्यता  देने  १००  रुपये

 एकरूपता की  आवश्यकता

 १६  श्रीਂ  प्र०७  के  देव  अफ्रीकी  गण  तंत्रों  से  कूटनीतिक  १००  रुपये

 सम्बन्ध  स्थापित  करने  कीं

 श्रावश्यर्कता

 १६  श्री  प्र०  के०  देव  इजराइल को  मान्यता  देने  की  400.8

 आवश्यकता

 १६  श्री  प्र०  कै  देव  वैदे शिक  प्रचार  को  तीव्र  करने  की  १००  रुपये

 आवश्यकता

 श्री  प्र०  के०  देव १६  qo  विदेशों  में  भारतीयों के  feat  की  400.89

 रक्षा

 १६  ११  श्री  To
 बेच  श्री  लंका  में  भारतीयों की  हालत  १००  रुपये

 १६  १२  श्री  प्र०  के  देवें  चीन  से  सम्बन्ध  की  १००

 आवश्यकता  |

 1,  a.
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 &,  qeeyv
 अनुदानों  को  माँगें

 मांग  कटौती  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती  का  अ्राधार  कटौती  राशि

 संख्या  प्र०  संख्या

 ae

 16  13  Shri  Prakash  Vir  Shastri  Lack  of  proparganda  The  sum

 regarding  Kashmir  in  be  reduced

 foreign  countries  to  Re.

 16  14  Shri  Prakashvir  Shastri  Failure  of  foreign  Tne  sum

 Mission  to  do  pro-  be  reduced

 paganda  to  Re  ri

 १५  २०  श्री  शिकरे  Mara  को  प्रतिरक्षा  राशि  घटा  करे

 मंत्रालय के  ग्रन्तगंत  लाने  में  १  रुपया  कर

 भ्र सफलता  दी  जाय

 qs  x4  श्री  शिकवे  दादरा  नगर  हवेली  का  विलय  राशि  घटा  कर

 करने  में  Waar  १  रुपया  कर

 दीਂ  जाय

 se  २२  श्री  शिकवे  पांडिचेरी  का  विलय  करने  में  राशि  घटा  कर

 असमर्थता  १  रुपया कर

 दी  जाय

 ११५  २  श्री  शिकवे  गोगा  को  महाराष्ट्र  में  मिलाने  में  राशि  घटा  कर
 ि

 असफलता  ग्य  रुपया  कर

 दीਂ  जाय

 qX  रड  श्री  frat
 दूतावासों  के  लिए  उपयुक्त  लोग  १००  रुपया

 चलने  में  झ्रसमथंता

 WV  २५  श्री  शिकरे  राष्ट्रीय  झावश्यकताश्ं  के  qoo  रुपये

 वैदेशिक  नीति  निर्माण  a

 अ्रावश्य॑कता

 १६  २६  श्री  यश पाल सिंह  सरकारी  नीतियों  के  प्रभार  को  qoo  रुपये

 सुधारने  की  आवश्यकता

 १६  X9  श्री  यश पाल सिंह  विदेशों  में  दूतावासों  के  काम '  १००  रुपयें

 १४५  देख  डा०  लक्ष् मीम लल  सिंधवी  नागाओं  को  क्षमा  देने  का  परिणाम  १००  रुपये

 १४.  ३  डा०  लक्ष्मी मल्ल  तिवी  ख़ादिम  जाति  क्षेत्रों  में  निर्माणकार्य  १००  रुपये

 ४०  डा०
 लक्ष्मी मल्ल  सिंधवी  ख़ादिम  जाति  क्षेत्रों  में  सीमा सेना  १००  रुपये

 निर्माण  करना

 १५  ४१  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंधवी  अलादीन  जाति  क्षेत्रों  में  विकास  १००  रुपये

 कार्यों  की  जरूरत

 ढ्  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंधवी  माइकल  स्काट  का  भारत  आगमन  १००  रुपये

 १५  ४३.  डा०
 लक्ष्मी मल्ल  सिंधवी

 नेफा  प्रशासन  १००
 रुपये

 के

 कमियां

 BREW
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 Demands  for  Grants  April  9,  1964

 लाा  ES

 माग  प्रस्तावक  का  ताम  कठौती  की  आधार  कटौती  का  राशि

 संख्या  Jo  स७

 १६  we  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंधवी  पाकिस्तान  के  विरुद्ध  कार्यवाही  राशि  घटा  कर

 करने  में  असफलता  १  रुपया  कर

 दी  जाय

 १६  डा०  menaced  सिधवां  इजराइल  की  सहायता  स्वीकार  राशि  घटा  कर

 करने से  इन्कार  १  रुपया  FT

 दी  जाय

 १६  १००  रुपये डा०  मा०  श्री०  mp  =  भारत  विरोधी  राष्ट्रों  से

 योग्य  व्यवहार  की  आवश्यकता

 ४७  डा०  मा०  Alo १६  श्रीलंका  के  राज्य  विमानों  की  १००  रुपये

 समस्या

 BG १६  डा०  मा०  sto  ि  =.  अमरीका में  भारत  विरोधी  प्रचार  १००  रुपये

 का  मुकाबला

 १६  ve  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सीधी  संयुक्त  ढी  संघ  के  घोषणापत्र  १००  रुपये

 में  पुनरीक्षण

 १६  Xo  Sto
 लक्ष्मीमत्ल  सिधवी  सुरक्षा  परिषद्‌  में  स्थान  प्राप्त  १००  रुपये

 करने  की  भ्रावश्यकता

 १६  भव  डा०  लक्ष् मीम लल  सिंधवी  लेटिन  देशों  से  सम्बन्ध  १००  रुपये

 स्थापित  करने की  श्रावश्यकतता

 १६  AR  डा०  लक्ष्मी मल्ल  ford  विदेशों  में  प्रभार  की  आवश्यकता  १००  रुपये

 १६  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंधवी  विदेशों  में  संसदीय  शिष्ट  मण्डल  १००  रुपये

 भेजने  की  आवश्यकता

 १६  XS  Sto
 लक्ष्मी मल्ल  सीधी  सद्भावना  यात्रियों की  आवश्यकता  १००  रुपये

 १६  4X  51५५  १००
 रुपये

 क्ष्मीमल्ल  सिंधवी  नथी  दिल्‍ली  पाकिस्तान  दूतावास

 के  कर्मचारियों  की  wad

 विधियां

 १६  भद  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंधवी  विदेशों  के  लिए  भारतीय  १००  रुपये

 मण्डलों  का  निर्माण

 १६  Wig  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सीधी  विस्थापितों  की  पूर्वी  पाकिस्तान  १००  रुपये

 की  सम्पत्ति  का  दावा

 1%  is  Sto  लक्ष् मीम लल  सिंधवी  तिब्बत  का  दर्जा  तथा  उसकी  १००  रुपये

 स्वतंत्रता

 १६  ५६  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंधवी  चीन  परक  समझौता  १००  रुपये
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 २०  qank  श्रनदानों  माग

 कठौती  प्रस्तावक का  नाम  कटौती  का  श्राघार  टौती  की  राशि

 सख्या  प्र०  सख्या

 १६  Go  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिधवी  तटस्थ  राष्ट्रों  के  प्रस्तावित सम्मेलन
 Goo  रुपये

 में  भारत  का  भाग  लेना

 १६  ६१  डा०  लक्ष् मा मल्ल  सिंधवी  भारत-नेपाल  सम्बन्ध  १००  रुपये

 अधिक  एकीकरण

 १६  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  विदेश  प्रचार  की  कमी  १००  रुपये

 १६  ्र  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंधवी  भारतीयों की  विदेशों में  दशा  १००  रुपये

 १६  ६  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंधवी  मोजाम्बिक  से  भारतीयों  का  १००  रुपये

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंधवी १७  प्  भारत  में  पुतंगाली  बस्तियों  को  १००  रुपये

 सिलाना

 १८  a4  Sto  लक्ष्मी मल्ल  सिंधवी  गोरा के विलय के  विलय  में  देरी  १००  रुपये

 1%  डा०  लक्ष्मी  मल्ल  सिंधवी  राशि  घटा  कर भारतीय  '  दूतावासों  रोक  बाहर

 जाने  qccdeal के  १  रुपया कर  दी

 सदस्य  जाय

 994%  कप  डा  ०  लक्ष् मीम लल  सीधी  भारतीय  दूतावासों  पर  १००  रुपये

 मितव्यय

 94%  ee  डा०  लक्ष् मीम लल  सिंधवी  संसद  सदस्यों  के  पत्रों का  sat  न  १००  रुपये

 दिया  जाना

 9%  yo  डा०
 लक्ष्मी मल्ल  सिंधवी  शेख  अब्दुल्ला  के  विरुद्ध  मुकदमा  १००  रुपये

 वापिस  लिया  जाना

 944  94.0  द  इन्द्रजीत  गुप्ता  .  माइकल  स्काट  का  बिना

 aye

 १००  रुपये

 नागालैंड  जाना

 १५  ७२  श्री  इन wet  न्य  द्रजीतਂ  गुप्ता  नागालैंड  में  सामान्य  हालात  पैदा  १००  रुपये

 करने की  श्रावस्यकता

 १५  ७३  श्री  इन् इन्द्रजीत  ००  रुपये पाकिस्तान  सरकार  से  कुछ  निगाहों

 का  सम्यक

 १५  ४  नागाओं को  सामान्य  क्षमा  देने श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता  १००  रुपये

 में  सफलता

 १५  9%  श्री  इन्द्रजीत  ग  पता  प्राचीन  जाति  क्षेत्रों  में  विकास

 की  अ्रावद्यकता

 १५  ७६  श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता  प्राचीन  जाति  क्षेत्रों  में  लगाये  गये  १००  रुपये

 अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  की

 अपेक्षा

 RATE  3599)



 Demands  for  ‘Grants

 April
 9,  1964

 ew  हवि ि ि ि ि दे अ. निनाव

 मांग  कट  ती  प्रस्तावक का  नाम  कठौती  का  प्रचार  कटौती  की  राशि

 संख्या  प्र०  संख्या

 १६  ls  श्री  नाथपाई  वैदेशिक  नीति  की  राशि  घटा  कर

 १  रुपया  कर

 दी  जाय

 १६  Qa  श्री  नाथ पाई  चीन  ate  पाक  के  प्रति  नीति  की  १००  रुपये

 असफलता

 १६  WE  भ  के  पाकिस्तान  श्र  १००  रुपये श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 के  विवादों  के  बारे  में  प्रचार

 की  कमी

 १६  yo  श्री  इन्द्रजीत  गुप्तਂ  तटस्थ  राष्ट्रों  के  सम्मेलन  में  १००  रुपये

 भारत का  भाम

 १६  ८१  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  एशिया  शभ्रफ़ीका  देशों  के  सम्मेलन  १००  रुपये

 में  भारत का  भाग

 १६  प्र  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  झ्फ्रेशियाई देश  में  प्रचार  FY  १००  रुपये

 तेज  करने  at  न्रावस्यकता

 १६  प्रे  भारत  के  रूप  में  विदेशों  में  व्यक्त  १००  रुपये श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 करना

 ae  विभिन्न  देशों  में  भारतीयों  के  बारे  १००  रुपये १६  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 में  जानकारी  का  अभाव

 १६  प्  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  विदेशों  में  गैर  सरकारी  मिशन  १००  रुपये

 भेजने  की  आवश्यकता

 विदेशी  सेवा  निदेशालय  की  १००  रुपये 1%  प्  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 गतिविधियां

 १६  Ss  ब्रिटेन  में  भारत  के  उच्चायुक्त  के  १००  रुपये श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 कार्यालय  की  शिकायतें

 १६  oo  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  लंदन  में  भारत  के  उच्चायुक्त के  .१००  रुपये

 कार्यालय  के  कर्मचारियों  की

 सेवा  शर्तों  को  ठीक  करना

 प्  १००  रुपये १६  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  वीयाना  में  भारतीय  दूत  को

 अनुपस्थिति

 १६  Eo  जमीन  लोकतंत्र को  मान्यता  देने  १००  रुपये श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 की  नीति  को  त्यागना

 ११४  पांडिचेरी  को  मद्रास  उच्च  १००  रुपये &१  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 न्यायालय  के  न्यायिक

 कार  सेਂ  निकालना
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 टि
 थि  १६६४  ग्रनुदानों  की

 मांगें

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 ये  सभी  कटौती  प्रस्ताव  सभा

 के
 समक्ष  प्रस्तुत  हैं

 |

 श्री  cay  स्वायत्तशासी
 :  वैदेशिक कार्य  मंत्रालय  की  मांगों पर  चर्चा  करते

 हुए  प्रधान  मंत्री  का  उल्लेख  जाना  बहुत  स्वाभाविक  सा  है  ।
 प्रारम्भ  थै  ही  वह  मंत्रालय  के  इंचाजे

 we  |  खेद  का  विषय  है
 कि  वह  बीमार  मैं  उनके  स्वास्थ्य  के  लिए  मंगल  कामना  करता  हूं

 |

 अज  मंत्रालय  ही  नहीं  सारे  देश  को  उनके  नेतृत्व  की  श्ावस्यकता  संसार  के  देशों  के  साथ  हमारे

 सम्बन्ध  बड़ी  विकट  अवस्था  में  हैं  प्रौढ़  गत  १८  मास  की  घटनाओं  ने  संसार  के  हालातਂ  काफी  सीमा

 तकਂ  बदल  दिये  हैं  ।

 चीन  ने  १९६२  में  हमार  देश  पर  श्रावण  किया  |
 हमें  हार  हमने  कोलम्बो  प्रस्तावों

 को  भी  बिना  शतं  स्वीकार  कर  लिया
 ।

 फिर  चीन  ने  युद्ध  विराम  करके  शीत  az  की  सी  स्थिति  पैदा

 कर  चीन  के  प्रधान  मंत्री  श्रफ़ीकी  देशों  के  दौरे  पर  निकले  ।  कहा  तो  यह  जा  रहा  था  कि  चीन

 धकेल  पड़  गया  है  परन्तु  gar  यह  fH  हम  war  पड़  गये  हैं
 ।  हमने  इस  दिशा  में  कुछ  भी  नहीं

 किया  ।  एक  कनिष्ठ  मंत्री  को  काहिरा  भेज  कर  अपने  काव्य  की  इतिश्री  समझ  ली  ।  हमने  तटस्थ

 देशों  का  सम्मेलन  बुलाना  चाहा
 तो

 चीन  ने
 भी

 दूसरे  बॉक्स
 सम्मेलन

 के
 विचार

 को  प्रस्तुत
 कर

 दिया
 ।  हम  यह  घोषणा  कर  चुके  हैं  कि  जब  तक  चीन  कोलम्बो  प्रस्तावों  को  बिना  किसी  छात के

 स्वीकार  नहीं  करता  हम  उससे  बातचीत  नहीं कर  सकते  ।
 परन्तु  यकर्ता  में  हमने  तुरन्त  अपना

 मंडल  भेज  जब  कि  इस  सम्मेलन  को  बुलाने  वालों  में  चीन  भी  एक  है
 ।

 मेरा  विचार यह  है

 चीन  के  मामले में  हमारी  नीति कि
 हम  चीन  से  इस  शीत  युद्ध  में  भीਂ  मार  खा  रहे  हैं  ।

 शभ्रस्थिर  तथा  want  रही  है  ।

 पाकिस्तान के  साथ  हमारे  सम्बन्धों  के  बारे  में  तीन  स्पष्ट  बातें  सामने  प्राई  हैं
 ।

 प्रथम  बात

 की  है  ।  हमने  इस  सदन में  कई  बार  घोषणा  की  है  कि  काइमीर  भारत  का  अविभाज्य

 अंग है  ।  उसी  तरह  अंग  है  जिस  तरह  बम्बई  ae  दिल्‍ली  है
 ।

 परन्तु  हमने  काश्मीर  में  से

 टावरों
 को

 निकालने  के  लिए  कुछ  भी  न  किया  ।  हम  केवल  काश्मीर  के  बारे  में  पाकिस्तान की

 चालों  का  केवल  सुरक्षा  परिषद  में  ही  उत्तर  देते  श्री  चागला  ने  वहां  हमारी  बहुत  अच्छी  वकालत

 की
 परन्तु  वहां  सुरक्षा  परिषद्‌  के  प्रस्ताव  से  हम  बहुत  ही  कठिनाई  से  बच  पाये  ।  are  फिर  सुरक्षा

 की  बैठक  हो  रही  है  ।  देख  अब्दुल्ला
 को

 रिहा  करके  हमने  एक  प्रौढ़
 पग  उठाया है  |

 मेरे  विचार  में  शेख  प्रफुल्ल
 को

 मुक्त  करके  हमने  अच्छा  ही  किया  है  ।
 यदि  उन्हें  जेल  में  रखते

 तो

 पाकिस्तान भी  यह  प्रचार  करता  कि  हम  भारी  दमन  करके  काश्मीर को  कब्जे  में  रखे  हुए  हैं
 ।

 परन्तु
 यदि

 फिर  काश्मीर  में  शेख  प्रफुल्ल  ने
 की रु मीर  का

 नारा  लगाना  शुरू  कर  दिया

 art  काज़मी  रियों  ने  उसका  समर्थन  किया  तो  हम  इस  मामले  में  कुछ  नहीं  कह  सकेंगे
 |

 पूर्वी  पाकिस्तान  में  भ्रल्पसंख्यकों  के  साथ  सद्व्यवहार  करने  का  प्रश्न  इस  पर  काफी  बातें

 सदन  में  कही  जा  चुकी  हैं  ।  कौर  दूसरा  प्रश्न  उन  पाकिस्तानियों
 को

 देश  से  निकालने  का  है
 जो  कि

 दावा  रूप  से  देश  में  घूस  जाये  हैं
 ।

 हमने  इस  खतरे
 की

 झोर  कई  बार  भारत
 सरकार

 का
 ध्यान

 MTHS  करवाया  |  भ्रच्छा  मुन्ना  ग्रासिम  सरकार  ने  गृह-कार्य  मंत्री
 को  बुला  कर  सारी  स्थिति  को

 उन्हें  दिखा  दिया  गृह-कार्य  मंत्री  के  दौरे  का  असाम  में  अच्छा  प्रभाव  हुआ  |  शब  हमारे  गृह-कार्य

 मंत्री  से  इसी  समस्या  पर  बातचीत  कर  रहे  परन्तु  अखबारों  में  छप  रही  खबरों  से
 तो

 यही  लगता  है

 कि  ag  गह  मंत्रियों  का  सम्मेलन  सफल  यदि  मैं  इसकी  सफलता  की  कामना  कर  रहा  था  |

 यह  है  बह  faa  जिसे  भारत की  विदेश नीति  कहते  हैं  ।

 ३६०१  3601



 April  9,  1964
 maaan

 for  Grants

 ह  ि  oe  नाए।कबशएणणय कल

 वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में  यह  बताया  गया  है  कि  हमारे  विदेशी  मिद्दानों  की  संख्या

 १२६
 कौर  यह  मिशन  विश्व  के  विभिन्न  भागों  में

 काय
 कर  रहे  क्या मैं  इस  संदर्भ  में  प्रधान  मंत्री

 से  यह  पूछ  सकता  हुं  कि  एशिया  गौर  अफ्रीका  में  ऐसे  देश  का  नाम  ले  सकते  हैं  जा  रोका  सच्चा

 मित्र है  ?  एशिया शौर  यूरोप  की
 श्राप  बात  मत  वहां  हमारी  कोई  पूछ  नहीं  ।  हमारी

 पूछ  तो  केवल  एशिया  में  ही  हो  सकती  हैं
 ।

 यदि  हम  संसार  में  aa  पड़  गये  हैं  तो  फिर  यह  १२९

 हमारे  विदेशी  सिद्ध  क्या  क्या  काम  कर  रहे  हैं  तनिक  सोचने  की  बात  है  ।  इन  मिशनों के  विरुद्ध

 कई
 प्रकार  के  प्रत्यारोप  हैं  प्रौढ़  इन्हें  ठीक  प्रकार से  नहीं  चलाया  जा  रहा  |

 अभी  हाल  ही  में  श्री
 चागला

 प्रक्रिया  में  श्री  डीन  रस्क  से  नहीं  मिल  सके  क्योंकि  वाशिंगटन  में  भारतीय  दूत  नहीं  थे  कौर

 उनके  सहायक  का
 भी

 कुछ  पता  नहीं
 था  ।

 welt  यह  भी  खबर  छपी  है
 कि

 रंगून  में  भारतीय
 वास  पर  स्वय  भारतीयों  ने  ही  पथराव  किया  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  मिन्नतों  की  खराबियों

 की  छानबीन  होनी  चाहिए  त्र  उनका  सुधार  किया  जाना  चाहिए  |

 me  मैं  के  प्रश्न  पर  जाता  परन्तु  ग्रफंसोस  है  कि  समयाभाव  के  कारण  कुछ  कट  नहीं

 सकेगा ।  पन्त में  मेरा  यहीਂ  निवेदन  है  कि  wa  att  अधिक  देर  तक  हम  इस  विदेश  नीति  को  चालू

 नहीं  रख  सकेंगे  हमें  इसका  पुनरीक्षण  करना  ही  होगा  ।  लगता  है  सरकार  भी  शायद  इन्हीं  लाइनों

 पर  सोच  रही  है  ।  हमारी  विदेशी  नीति  का  आधार  कुछ  ठोस  तथ्य  होने  चाहिए  ।  हम  एक  सत्ता

 सम्पन्न  राष्ट्र  हैं  are  हमें  सभी  प्रकार  सेਂ  ऐसे  प्रयत्न  करने  चाहिए  कि  सैनिक  शौर  औद्योगिक  दृष्टि  से

 भागे  बढ़े  |  यह  दुनिया  देवतों  की  नहीं  we ष  में  ग्रसने  पड़ोसियों  से  बना  कर  रखनी  है  ।  हमें  चीन  से

 तब  तक  कोई  बातचीत  नहीं  करनी  चहिए  जब  तंक  कि  वह  कोलम्बो  प्रस्तावों  को  स्वीकार  नहीं

 कर  लेता  |  एशिया  के  राष्ट्रों  का  सम्मेलन  भी  हमें  बुलाना  चाहिए  ।  इससे  एशिया  की  बहुत  सी  समस्यायें

 हल  होंगी  कौर  भारत  के  भी  कुछ  प्रश्न  हल  हो  जायेंगे
 ।

 शनी  दी०  खा  शर्मा  :
 मेरे  पूर्व  वक्ता  चाहे  किसी

 भी  दृष्टिकोण  से  झपने  विचार

 प्रकट  किये  परन्तु  उन्होंने  जों  परिणाम  निकाले  हैं  वे  are  की  स्थिति  में  ठीक  ही  हैं  ।  अन्तर्राष्ट्रीय

 स्थिति  ate  देश  के  हित  की  दृष्टि  से  वे
 ठीक

 ही  पेय  नहीं  मानता कि  हमारी  चीन  सम्बन्धी

 नीति  ग्र निश्चित  तथा  pane  रही  है  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  साफ  शब्दों  में  कहते  रहे  हैं  कि

 जबਂ  तक  कोलम्बो  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  कर  लिए  जाते  हम  उससे  कोई  बातचीत  नहीं  करेंग
 ।  यह

 कहना  गलत  है  कि  हम  संसार  में  अलग  थलग  हो  गये  हैं
 ।

 चीन  ने  जान  बचाने  के  लिए

 ही  तो युद्ध  विराम  किया  था  |

 हमारे  प्रधान  मंत्री  देश  की  से  निक  are  प्रौद्योगिक  प्रगति  के  लिए  ही  तो  काम  करते  चले

 हमारे  मंत्रिमंडल  के  सदस्य  भी  इन्हीं  बातों  के  लिए  प्रयत्नशील  रहे  हम  अपनी  प्रतिरक्षा

 क्षमता  को  भ्रान्ति  सीमा  तक  बढ़ा  रहे  हैं  ।  देश  का  प्रौद्योगिकी रण  भी  कर  रहे
 ।  मेरा मत  तो  यह

 हैं  कि  चीन  ने  हमें  जगा  दिया  ate  हमें  भ्र पने  खतरों  का  श्रहसास  हो  गया  है
 ।

 देश  के
 सभी

 बालक तौर  बालिकायें  यह  भ्रनुभव  कर  रही  हैं  कि  हमें  हर  कीमत  पर  एकता  कौर  प्रभुसत्ता

 को  बनाये  रखना  हैं  ।

 मेरे  विचार  में  हमारी  विदेश  नीति  एक  शभ्रपरिवर्तनीय  सिद्धान्त  पर  आधारित  है  कौर  यह

 सिद्धान्त  गुटों  से  अलग  रहने  का  इससे  संसार  का  बहुत  भारी  कल्याण  हुआ  है  ।  हमारे  प्रधान

 मंत्री  की  यह  ara  देश  को  प्रत्युत  समस्त  संसार  को  बहुत  बड़ी  देन  है
 ।  a  इस

 नीति  ने  समय

 के  संकटों  का  मुकाबला  किया  है  ।
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 २०  qask  ग्र नू दानों  की  मांगे

 इसके  अतिरिक्त  एक  seq  बात  जिसकी  कौर मैं  रोका  ध्यान  प्रकृष्ट  करवाना  चाहता  हू

 वह  यह  है  कि  are  संसार  में  शक्ति  संतुलन  के  दो  गुट  नहीं  रह  गये  हैं  ।  जैसा कि  रूसी  गुट  कौर

 अमरीकी  गुट  के  नाम  से  वे  कहलाते  थे
 ।

 समय  wera
 कि

 यह  गुट  चार  हो  जायेंगे
 ।

 प्रांत  फ्रांस

 are  चीन  में  भी  नेता  बनने  की  भावना  जोर  मार  रही  है  ।  उन  हालात  में  सभी  देशों  में  विकास

 कर  रहे  हैं  भारत  के  लिए  किसीਂ Te  में  aise न  होंने  वाली  नीति  ही  सब  से  श्रेप्ठ  समझी  जायेगी  |

 समय  करायेगा  जब  कि  लोग  इस  बात  को  ठीक  तरह  से  महसुस  करने  लगेंगे
 |

 इसके  अतिरिक्त  निरस्त्रीकरण  का  seq  भी  बड़ा  महत्वपूर्ण  है  ।  इसके  बिना  संसार  में

 कान्ती नहीं  हो  सकती  |  wear  है  कि  जेनेवा  में  १७  राष्ट्र  इकट्ठे  हुए  प्रौढ़  भारतीय  शिष्टमंडल ने

 अपने  विचारों  को  ठीक  ढंग  से  व्यक्त  किया  ।  are  यह  विचार  उन  सब  देशों  का  प्रतिनिधित्व

 करते  हैं  जो  संसार  में  शान्ति  चाहते  हैं  ।  मुझे  इस  बात  की  पूरी  आशा  है  कि  ay  प्रयोगों  के  बारे  में  रूस

 कौर  अमरीका  किसी  समझौते  पर  पहुंच  जायेंगे  ।  मेरे  विचार  में  श्री  ग्रामीणो  की  योजना  में  मानव

 मात्र  की  शान्ति  के  लिए  गुजारना  हैं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  श्रपना  भाषण
 कल

 जारी  रखें  ।

 इस  क  पश्चात  लोक  सभा  शुक्रवार  १०  re  G/RY  १८८६  के  ग्यारह

 बज  तक
 क  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  Friday  the
 10th  April  1964  /Chaitra  21,  1886  (  Saka)  2
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